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 राज्य  योजना  सचिवों  के  सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  था  ।  यह  निणंय

 कि  जिला  खण्ड  में  साधारणतया  कृषि  सहकारी  का  विकी '

 ग्राम  प्रारम्भिक  शिक्षा  ग्रामीण  जल  संभरण  कौर  ग्रामीण  निम्नतम
 ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  लोगों  को  पूरे  समय  के  काम  देने  के  लिये  निर्माण  सम्मिलित  होने  «चाहियें  ।  इन

 योजनाओं  की  तैयारी  में  पंचायत  समितियों  या  खण्ड  विकास  समितियों  कौर  जिला

 परिषदों  या  जिला  सलाहकार  समितियों  को  सक्रिय  भाग  लेना  होगा  ।  इस  लिये  इन  निकायों

 के  परामर्श  से
 राज्य  सरकारें  इस  दिय  में  अग्रेतर  कारवाई  करेंगी

 ।

 जो  रामकृष्ण
 :  प्रदान यह  था  कि  राज्य  सरकारों  को  खण्ड  जिस्ता

 सलाहकार  समितियों  को  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  मसविदा  के  बारे  में  सलाह देने  के  लिय

 कहने
 के

 बारे  में  क्या  हिदायत  दी  गई  हे  ।  क्या  ऐसे  सुझाव  राज्य

 चरकर  का  दिय  नये

 मूल  ३ क  में

 प रे
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 पन्नी  इया०  न ७  मिश्र
 :  इन  सब  बातों  पर  खण्ड  योजना  सचिवों  के  सम्मेलन  में  पुरे

 विस्तार के  साथ  इसी  उद्देश्य  से  विचार  किया  जा  चुका  है  कि  ग्राम  पंचायतों  कौर  इन  निकायों  केਂ

 सदस्यों  को  इस  बारे  में  स्पष्ट  हिदायतें  मिलें  कि  उनको  किस  प्रकार  काम  करना  है  ।

 pat  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  मशविरे  को  बहुत  शीघ्र  ही  afar

 कप  दिया  जाने  वाला  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  क्या  यह  इन  समितियों  परामर्श

 करना तीसरे  योजना  के  तैयार  किये  जाने  से  पूर्वे  उनके  सुझाव  मांगना  संभव  होगा ?

 दया०
 to

 मिश्र
 :  हमें  तीसरी  योजना  के  |  मस्जिदे  को  अन्तिम wo  देने  मे  लगभग

 एक  वह  लग  जाएगा  ।  इस  लिये  माननीय  सदस्य  के  मन  में  बात  उसके  लिये  पर्याप्त

 समय है

 दी०  चं०  शर्मा  :  माननीय  मंत्री ने  अपने  उत्तर  में  जिन  विभिन्न  निकायों  का

 उल्लेख किया  तथा  वे  इस  मामले  पर  सक्रिय  रूप  में  विचार  करेंगे  ?  ये  निकाय  अपने  प्रस्ताव

 किस  प्राधिकार  को  भेजेंगे  शौर  उस  अधिकारी  को  कब  तक  उन  प्रस्तावों के  भेजे  जाने  की  संभावना
 >  श

 जी  इया०  नं०  सिर  :  परब  प्राधिकार बहुत  श्रमिक  विकेन्द्रित  कौर  फले  हुए  हें  ।

 प्रत्येक  स्तर  पर  अधिकारी  है  जो  इन  मामलों  की  तरह  ध्यान  देंगे  ।

 खण्ड  समितियां--वहां  खण्ड  अ्रधिकारी  है  ।  इसी  प्रकार  ग्राम  पंचायतें  भी  अरन्य  कर्मचारियों  की  जो

 पंचायतों में  होते  सहायता  कौर  सहयोग  ले  सकती  उनके  द्वारा  उच्च  अधिकारियों

 को  भ्र पने  प्रस्ताव  भेजने  का  इतना  महत्व  का  नहीं  जितना  यह  माननीय  सदस्य  को  प्रतीत

 होता है  |  परन्तु  समय  के  बारे  में  हम  इतना  कह  सकते  हे  कि  इन  निकायों  के  सुझाव  अन्तिम

 योजना  तैयार  किये  जाने  से  काफी  समय  qd  उपलब्ध  हो  जायेगे

 fat  ao  च०  फार्मा
 में  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत हूँ  कि  विचार करने  का

 प्रदान  महत्वपूर्ण नहीं  है  ।  परन्तु  इन  पंचायत  खण्डों  at  जिलों
 की  सलाहकार

 समितियां  कौर  जिला  परिषदों  या  जिला  सलाहकार  समितियां  act  सुझाव  सीधे  योजना

 आयोग  को
 भेजेंगी

 श्रथवा  सुझाव  राज्य  सरकारों  को  भेजेंगी
 ?

 श्री  इया०  सें०  मिश्र  :  योजना  आयोग  स्थानीय  cert  से  ये  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  करता

 ये  सब  स्थायी  सुझाव  कौर  योजनाएं  राज्य  सरकारों  के  पास  पहुंचेंगी  वे  उनको
 अपनी  राज्य

 ्
 योजनाओं  में  जोड़ने  का  प्रयत्न  करेंगी

 ।

 भी  नसीहत  :  क्या  इसका  विचार  किया  गया  है  कि  राज्य  सरकारों  के  पास  यह  सब

 सुना  इकट्ठी  करने  कौर  उनपर  विचार  करने  के  लिये  पृथक्  उप  विभाग  होंगे
 ?

 जरी  दया०  ए  मिश्र  :  हमले  प्रबंध  करना  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  यदि  वें

 इस  के  लिये  उप  ब्रिटिश  बनाना  चाहेंगे  तो  यह  उनकी  सपत्ति  क़ा  मामला  होगा ।

 इस  सुझाव  पर  राज्य  सरकारें भ्रमणी  तरह  विचार  कर  सकती  हैं
 ।

 Tas  धंप्रेजी  सें
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 ध  area  सिह  :  पिछला  अनुभव  यह  है  कि  नीचे  की  समितियां जो  सुझाव या  सिफारिशें

 भेजती  उन्हें  उच्च  समितियां  स्वीकार  नहीं  करतीं  ।  क्या  इसका  प्रबन्ध  किया  गया है  कि

 तीसरी  योजना  को  afar  रूप  देने  के  लिये  पंचायत  समितियां  या  खण्ड  विकास

 समितियां  ak  परिषद्  या  ज़िला  सलाहकार  समितियां  जो  सुझाव  देती  उन  पर

 यथोचित  विचार किया  जायगा  ?  क्या ये  सुझाव  कर्मचारियों के  वारा  ही  wet  या  वे  चुने

 wa  निकायों  के  द्वारा  भी  ara  ?

 aft  दया०  qo  fay  मैँ  ठीक  से  नहीं  समझ  सका  कि  उच्चतर  निकाय  द्वारा  सिफारिश

 रह  किये  जाने  से  माननीय  सदस्य  का  क्या  अभिप्राय  है  ।  प्रत्येक  मामले  उच्चतर

 frat  का  गठन  भिन्न  होगा  ।  यदि  खण्ड  समिति  से  सुझाव  कराते  तो

 उस  पर  ज़िला  स्तर  की  समिति  विचार  करेगी  जिस  में  गर-कर्मचारी  प्रतिनिधि  भी  होंगे  +

 इन  सब  लोगों  के  मन  में  वे  सब  बातें  होंगी  जो  माननीय  सदस्य  देना  चाहेंगे  परन्तु  यदि

 संसाधनों  शादी  की  समूची  दृष्टि  से  यदि  ये  समितियां कुछ  सिफारिशों  को  रह  करना
 तो  में  नहीं  समझता  कि  कोई  इस  पर  कोई  af  कर  सकता  है  ।

 शो  हेम  पिछली  बार  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  योजना  आयोग  राज्य

 सरकारों को  सुझाव  भेजने  वाला  था  ।  अब  यह  मालूम होता  है  कि  प्रारूप  योजना  पहले  से  तैयार

 परन्तु  योजना  आयोग  से  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  कौर  पंचायतों तथा  wear  सार्वजनिक

 संगठनों से  सुचना  कभी  तक  एकत्रित नहीं  की  गई  है  ।  यह  भ्र भी  art  ।  सरकार  दोनों

 वक्तव्यों  में  केसे  मेल  कर  सकती है  ?

 श्रम  शौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्रो
 मैं  इसे  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 मामले के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  |  में  समझता  हुं  कि  सभा  यह  अनुभव  करती  है  कि  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  के  बारे  में  विचार  बनाने  के  लिये  लोगों  का  प्रतीक  सक्रिय  श्र  वास्तविक  योग

 होना  चाहिये  ।  उनकी  सीमाएं  और  वे  भ्रत्यन्त  प्राविधिक  शौर  अरन्य  मामलों  के  बारे

 में  कुछ  नहीं कह  सकते  ।
 परन्तु  योजना  के  कुछ  पहलू  हे  जिन  से  उनका  संबंघ  te  इसलिये

 उनको  कुछ  कहना  चाहिये  ।  दूसरी  योजना के  मामले  में  बहुत से  प्रकरणों  पर  चर्चा  की  गई  ग्रोवर

 उन  पर  विचार  भी  किया  गया
 ।  परन्तु  इस  मामले  में  समझता  हूं  जैसा  कि  मेरे  साथी  ने  कहा

 इस  समय  तक  यह  किया  गया  कि  राज्यों  को  कहा  गया  है  कि  मोटे  तौर  पर  योजन के
 प्राकार  में

 इतनी  वृद्धि  at  जाएंगी  कौर वे  ०»  कार्यकारी दलों  are

 अन्य  साधनों  के  द्वारा  अपने  विचार  योजना  आयोग  तक  पहुंचा  दें  ।  उन्हें wa  निकायों  से

 परामर्श  करने  का  भी  साधन  था  अब  मोटी  रूप  रेखा  यहा ंहै  ।  इसके  बाद  प्राथमिकताएं
 निर्धारित

 करने  शादी  का
 अधिक  महत्वपूर्ण  काम  सामने  शरमायेगा  |  मैं  समझता हूं  कि  यह  सुझाव

 कि  वे
 पंचायतें  ak  दसरे  निकाय  इन  चीजों  के  बारे  में  सक्रिय रूप  से  विचार  बिल्कुल

 उचित  ।  परन्तु  निचले  fart  में  मतभेद  हो  सकता  ।  इसलिये  यह  नहीं  हो  सकता

 fe
 निचले  सब  निकायों  के  एक  सुझाव  हों

 ।
 परन्तु  जैसा  माननीय  सदस्य ने  उन  गर

 fea  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 दूसरी बात  यह
 कि

 क्या  सुझाव  सरकारी  कर्मचारियों  के  दारा  ही  ares  या  वे  जनता

 —
 के  निर्वाचित

 प्रतिनिधियों  के  द्वारावती
 भाएंगे  ।

 जैसा  हम  ने  दूसरी  पंच
 वर्षीय  योजना

 मूल  झुंग्रेजी में में
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 के  बारे  में  किया  हम
 प्रारूप

 रूपरेखा  पर  विचार  करने  के  लिये  बहुत  सी  समितियों में

 संसद्  सदस्य
 रखेंगे  ।  वहां  वे  योजना  बनाने में  लोगों  के  विचारों  को  सामने  लाएंगे  ।  इसी

 में  समझता  हूं  कि  राज्यों  में  निचले  पैमानों  पर  भी  यही  किया  जाना  चाहिय े।

 बेटा  सुरैया
 :

 राज्य  सरकारों  को  सुझाव  देने  के  क्या  यह  सरकार

 मह  व्यापक  प्रश्नावली
 जारी  करने  का

 विचार  रखती  जिस  में  योजना के  विभिन्न  पहलू हों  और

 विभिन्न  पंचायत  समितियों  तथा  ज़िला  परिषदों  के  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में

 भी  प्रश्न हों  ?

 नी  नंदा  य
 सब  बातें  व्यापक रूप  रेखा  में  दी  गई  है  ।

 स्ट्रेप्टोमाइसीन  कौर  डिहाइड्रो-स्ट्रेट्टोमाइसीन  arma

 +

 थ्री  सुबोन

 श्री  रा०  चल  माझी

 os  श्री  स०  चल  सामन्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्ट्रेप्टोमाइसीन  कौर  डिहाइड्रो-स्ट्रपटोमाइसीन का  आयात  wa  भी  हिन्दुस्तान

 एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड की  मौत  किया  जाता  है

 उनका  आयात  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  की  मारफत  करने  का  प्रयोजन

 कया है  ;  कौर

 क्या  इन  wart  से  कुछ  मुनाफ़ा  gare
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई

 सर्वाधिक  सस्ते  मूल्य  पर  माल  खरीद  कर  आयात  पर  कम  से  कम  विदेशी  मुद्रा  a

 करने का  उद्देश्य  है  ।

 नहीं  ।  हिन्दुस्तान  ऐंटीबायटिक्स  लि०  अ्रपने  माल  उठाने  चढ़ाने  ग्रोवर  सेवा  के

 व्यय  को  पूरा  करने  के  लिये  तटागत  लागत  का  केवल  ४  प्रतिशत  लेता  है  |

 पो  सुबोध  हुसना  क्योंकि  स्ट्रेप्टोमाइसीन wit  डीहाइड्रो-स्ट्रप्टोमाइसीन  १९्ध्श्स्े

 प्रारभ  क्या  स्टप्टोमाइसीन  का  आयात  १९६१  के  बाद  जारी  रहेगा ?

 मनु भाई शाह  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  कहा  हम  १९६१  के
 '

 प्रारंभ के  भाग  में  उत्पादन  करने  की  आशा  करते  यह  प्रतिवर्ष  लगभग  VY  टन  होगा

 क्योंकि  व्यान  मांग  बढ़  रही  हूँ  हम  ने  पहले ही  €४५  टन  स्ट्रेप्टोमाइसीन  का  उत्पादन करने  के

 लिये  ऋषिकेश में  दूसरा  संयंत्र  लगाने  का  विचार  किया  है  ।  लगभग  १४५  थे  ३०  टन  क्षमता

 की  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  अनुमति दी  गई  है  ।

 श्री  नंजप्प
 :

 इन  औषधियों के  निर्माता  कौन  हैं  और  उन  का  किन  देशों  से  संबंध  है
 पौर

 बया  वे  इन  श्रौषघियों  का  आयात  कौर  विपलन नहीं  कर  रहे  है  ?

 त्री  मनु  भाई  दाह
 :

 यह  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स

 लिए

 है  जो
 भारत  सरकार  की

 फैक्टरी
 है  !

 मूल  ast F
 में
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 सितारगंज  में  उत्पादन  a  प्रशिक्षण  केन्द्र

 +

 श्री  सुबोध  हंसना

 श्री  स०  च०  सामन्त

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १५  १९४९ के  श्रतारांकित  wey  सख्या  १४३३

 के  उत्तर  फे  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दी
 a

 (  पश्चिमी  बंगाल  )  में  उत्पादन-व-प्रशिक्षण  केन्द्र
 की

 स्थापना
 कर

 1

 यदि  तो  वह  कब  स्थापित  किया  गया  था  ;

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  नमक  धोने  के  कारखाने  की  स्थापना  में  कितनी  प्रगति  की

 यह  कहां  खुलेगा  ;  भर

 इस  उपक्रम  में  कौन  कौन  से  सी  गैर-सरकारी  पार्टियां शामिल  होंगी  ?

 मंत्री  सुभाष  दाह  (#)  तथा  इस  काम  के  लिये  अनावश्यक

 भूमि  भ्र धि ग्रहण  की  केन्द्र  स्थापित  कर  दिया  जायेगा
 ।

 से  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  बड़ी  नमक  धोने  की  फैक्टरी  लगाने

 का  प्रस्ताव  कांटे  में  बड़ी  नमक  उत्पादन इकाई  की  स्थापना  के  साथ  संबंद्ध  है  ।  प्रस्तावित

 इकाई  के  लिये  स्थान are  इसके  लिये  उपयुक्त  गैर-सरकारी दल  को  लाइसेंस  देने  के  पर

 उपयुक्त  समय  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 गयी  gata  माननीय  मंत्री  ने  अभी  कहा  है  कि  यह  बड़ी  नमक  धोने  की  फैक्टरी

 लगाने  के  लिये  योग्य  दल  बलाया  जाएगा  ।  क्या  इस  के  लिये  किन्हीं  गेर-सरकारी  दलों को  निमंत्रण

 )
 दिया  गया  है

 श्री  मनु भाई  शाह  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 ने  कटाई-डिवीजन में  स्थान  निश्चित  नहीं

 किया  है  ।  ज्यों  ही  क्षेत्र बंड  तो  यदि  संभव  राज्य  या सरकारी  क्षेत्र म

 समस्त  परियोजना का  सर्वेक्षण  करने का  हमारा  इरादा  है  कौर  तब  हम  उस  क्षेत्र में  नमक  के

 के  लिये  उत्पादकों
 को

 नियंत्रण  भी
 देंगे  जिन  में  सहकारी  समितियां  कौर  गेर-सरकारी

 दल  सम्मिलित होंगे  ।

 fat  सुबोध  हंसदा  :  क्या  इस  परियोजना  ,  उत्पादन एवं  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  लागत  के  बारे

 कोई  अनुमान  लगाय गया  यदि  तो  कितनी  लागत  होगी ?

 श्री  मनुभाई  दाह  :  इस  मोटे  तौर  पर  लागत  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 प्रारंभिक  सर्वेक्षण
 पर  लगभग  %R, 000  रुपये

 खर्चे  किन्तु  जब  पूरा  विकास
 होगा

 तो
 लागत

 १०
 लाख  रुपये  से  बढ़  जाएगी

 ।
 AA  एटा
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 श्री  हेम  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  गैर-सरकारी  निर्माता भों

 यदि  हां सहयोग  से  बड़ी
 नमक  धोने  की  फैक्टरी  स्थापित  करने  का  विचार  करती है

 क्या  यह  इस  परियोजना  से  अलग  जो  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कार्यान्वित की  जाएगी  ?  यदि  यह  स्वतंत्र  परियोजना  तो  दोनों  के  कार्य  का  किस  प्रकार  समन्वय

 करने का  विचार  किया  गया  है
 ?

 लो  सुभाष शाह  :  यह  वही  बात  है  जिसका  माननीय सदस्य  सुझाव  दे  रहे  हूँ  ।

 बंगाल  शर  केन्द्रीय  सरकार  के  घनिष्टता सहयोग  से  कोटाई  परियोजना का  विचार  किया

 गयाहै  |

 fat  राम  कृष्ण
 गुप्त

 :  इस  उत्पादन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  कितने  कलाकारों  को  प्रशिक्षण

 दिया  जाएगा
 ?

 |

 री  सुभाष  शाह  :
 परियोजना

 का  कभी  सर्वेक्षण किया  जाना  है  ।  तब  क्षमता का  विचार

 किया  कौर  समय  बताएगा  कि  वहां  कितने  कमेंकारों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाएगा  ॥

 श्री  सुबोध  हैं सदा  १४  RENE के  अतारांकित प्रदान  संख्या  १४३३  के  उत्तर

 में  माननीय  मंत्री ने  बताया  है  कि  उत्पादन-एवं-प्रशिक्षण  केन्द्र  तब  स्थापित किया  जब

 भूमि  अधिग्रहण की  जाएगी  ।  इस  भूमि  को  अ्रधिग्रहण  करने  में  विलंब  का  कया  कारण
 ?

 न्र  सुभाष  शाह  :  क्योंकि वहां  कई  झगड़े  वाले  लोग  ह  ,  जिन  लोगों  की  भूमि

 कृषक  जिनहें  वहां  से  हटाना  सरलता  से  संभव  नहीं  भूमि  भ्र धि ग्रहण की  we

 सामान्य  बातें  मागं  में  बाधक  इस  कारण  विलम्ब  gars
 ?

 परन्तु  राज्य  सरकार  सर्वथा

 सक्रिय  है  और  हमें  तराशा है  कि  वे  शीघ्र ही  प्रक्रिया  कार्यवाही  पूरी कर  लेंगे  ।

 श्री  त्यागी  :  योजना  पर  कितना  खर्च  होगा  कौर  क्या  राज्य  सरकार  सारा  खर्च  बर्दाश्त

 करेगी ।

 श्री  सुभाष  शाह  :  नहीं  जसा  कि  मेंने कहा  प्रारंभिक  सर्वेक्षण  में  ५६,०००

 रुपये  खच  हुए  हैं  भ्र ौर हमें  राज्य  क्षेत्र  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र  सहकारी  क्षेत्र  पौर  र-सरकारी  क्षेत्र  में

 १०  लाख  रुपये  से  अधिक  कल  विनिमय  विनियोजन की  आश्या  है  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  जम्म  तथा  काश्मीर  राज्य  की  सम्पत्ति  का  नीलाम

 1१५१८
 Sst  ०  qo  तारिक

 श्रीमती  मजीदा  हसद

 प्रधान  मंत्री  rh  QexE a area के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ९  ११  के  उत्तर के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान
 सरकार  ने  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  की  पाकिस्तान  में

 स्थित  कुछ  सम्पत्ति नीलाम  कर  दी  है  ;  श्र

 यदि  तो  भारत  सरकार ने  ga  arae  में  aor  arta  mre  ?

 गबेदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  तथा  इस

 विषय  पर  सरकार को  जानकारी  नहीं  है  ।

 d

 भरंग्रेजी
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 ध०  म०  तारिक  १४  दिसम्बर  १९५८ के  मेरे  प्रशन  संख्या  €११ के  उत्तर  में

 सभा  सचिव
 ने  इस  सभा  को  बताया  था  कि  सुरक्षा  परिषद्  को  एक  पत्र  भेजा  गया  था  ।  यह  सभा

 बटल  पर  भी  रखा  गया  कया  पाकिस्तान  सरकार  से  उस  पत्र  का  उत्तर  प्राप्त  हुमा

 श्री  सादत  चली  खां  १२  QENE BT को  राष्ट्र में  हमारे  स्थायी  प्रतिनिधि

 ने  जम्मू  तथा  काश्मीर  परिचित  की  पुरानी  सम्पत्ति  को  नीलाम  करने  के

 तथाकथित  ware  काश्मीर  सरकार  के  प्रतिवेदित  के  विरुद्ध  सुरक्षा  परिषद

 में  विरोध  feat  था  इस  पत्र की  प्रति  १४५  १€४५४६  को  तारांकित  wat  संख्या

 BV  के  उत्तर  में  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  थी  ।  weil  तक  पाकिस्तान  सरकार  ने  इस  विरोध  पत्र
 का  कोई  उत्तर नहीं  दिया  ।  हमें  कोई  खबर  नहीं  मिली  कि  पाकिस्तान  सरकार  इन  सम्पत्तियों

 की  नीलामी कर  रही  है  |  ewer  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 fat  wo  मु०  तारिक  :  अब  हमें  सभा  सचिव  ने  मेरे प्रइन  के  भागों

 के  उत्तर  में  बताया  है  कि  इस  विषय  में  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी नहीं  है

 क्या  पाकिस्तान  में  हमारे  उच्च  भ्रायोग  ने  जिस  पर  हम  बहुंत धन  खड़े कर  रहें  हैं  ,  कोई  सूचना
 प्राप्त  नहीं  की

 हमें  उन  से  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है
 ?

 क्या  काश्मीर के  मुख्य  मंत्री  ने
 भारत

 सरकार  के  द्वारा  पाकिस्तान  सरकार  से  विरोध  प्रकट  किया  है  कि  वे  लाहौर में  कुछ  सम्पत्तियों

 नीलामी कर  रहे  हू  जो  काश्मीर के  स्वर्गीय  महाराजा  की  यदि  तो  उस  पर  क्या

 कया  कार्रवाई की  गई  हे
 ?

 fat  सादत  चली  खां  यह  भिन्न ret  है  ।  माननीय  सदस्य  लाहौर  की  सम्पत्ति  के  बारे  में

 पुछ  रहे  तथाकथित  arse  काश्मीर  इलाके  की  सम्पत्ति  के  बारे  में  नहीं  ।  जहां  तक  हमारी उस

 क्षेत्र  की  सम्पत्ति का  प्रशन  जो  अब  पाकिस्तान के  अधिकार  में  ऐसी  कोई  खबर  नहीं  है  कि  उसको

 नीलाम  किया  जा  रहा  है  ।

 गमी  Wo  Ho  तारिक
 :

 मेरा  प्रदान  यह  है  कि  कया  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान सरकार  ने

 पाकिस्तान  में  स्थित  जम्मू  काश्मीर  की  कुछ  सम्पत्तियां  नीलाम  की  हैं  ।  मैंने  कभी  नहीं  कहा  कि

 कथित  आजाद  काश्मीर  में  बी  लाहौर  भी  पाकिस्तान  में  है  ।

 श्री  सादत  झलो  खां  मझे  १४५  RENE  का  तारांकित संख्या  €  ११  पढ़ना

 जो  इस  प्रकार  है  :
 44,  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है

 कि

 पाकिस्तान  सरकार  ने  पश्चिम  पाकिस्तान  में  स्थित  जम्मू  कौर  काश्मीर  अचल  सम्पत्तियों को

 नीलाम  करने  का  निर्णय  किया  है  पी

 कन्नी  श्र०  कर  तारिक  :  कारनामा  नहीं  |

 श्री  सादत  झलो  इसका  मेंने  पिछली  बार  उत्तर  दिया  है  कि  हमने  निर्णय  का  विरोध

 किया  है
 ।

 अभी  तक  उसका  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।  हमें  किसी  सम्पत्ति  के  नीलाम  किये  जाने
 की  सुचना नहीं  मिली  |  wa  यह  स्थिति है  ।,  यदि  माननीय

 सदस्य
 दूसरी  बात  के  बारे  में  पृथक

 प्रश्न  पूछेंगे  तो  मैँ  सूचना  प्राप्त  कर  लूंगा  ।
 '

 प्रत्यक्ष  नही ं।  उनका  निर्देश  जम्मू  गौर  काश्मीर  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  जम्मू
 और

 काश्मीर
 राज्य  कीं  लाहौर  स्थित  कुछ  सम्पत्ति  के  विक्रय  के  विरोध  की  कौर  है  ।  यह  साधारण रूप

 से  सभा  सचिव  यह  समझते  हैं  कि  इसका  केवल  तथाकथित आजाद  से  सम्बन्ध

 है  ।

 +a  अंग्रेजी  में
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 सादत
 wet  खां  :  धामपुर  सुचना  चाहता  हूं  ।

 पति wo  तारिक :  मैं  इस  मामले  में  आपका  पथ  प्रदर्शन  चाहता  हूं  ।  सभा

 सचिव  पूर्व  सुचना  क्यों  चाहते  हें  ?  मेने  साधारण  सा  प्रश्न  पूछा  है  ।

 त्री  सादत  wat  मै  प्रभी  तो  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 इतने  पर  भी  अरपना  प्रश्न  पूछें  तो  फिर  पूछताछ  की  जायेगी  कि  जानकारी  है  या  नहीं  )  ।

 parma  महोदय
 :

 शान्ति  ।  अनावश्यक  तनाव  पैदा  किया  जा  रहा  है  ।

 कोई  भी  माननीय सदस्य  नहीं  कर  उन्हें  प्रश्न  पूछने  का  अधिकार है  |  उन्होंने हमें  बताया

 हैं  कि  यह  पिछले  प्रशन  के  सम्बन्ध  में  है  ।  माननीय सचिव  यह  कह  सकते  थे  इसकी  जांच

 यह  बात  हमारे  विचार  में  नहीं  | ह  यह  कहने  के  वह  यह  क्यों  कहें  :

 सदस्य  करेंਂ  इरादी  ?

 1  श्रीमती  मजीदा  अहमद :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  तथाकथित  wie  काश्मीर

 सरकार  को  किसी  भी  सरकार  ने  नहीं  माना  क्या  भारत  सरकार  ने  सुरक्षा  परिषद  को  अपने

 पत्र  में  यह  बात  कही  है  कि  प्रासाद  काश्मीर  सरकार  को  यह  सौदा  करने  का  वैघ  अधिकार  नहीं

 fat  सादत  अली  पत्र  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था
 ।

 में  माननीय  सदस्या  से  यह  पत्र

 पढ़ने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 fat हेम  कया  हमें  जम्मू  तथा  काश्मीर  के  मुख्य  मंत्री  के  अघिकार  से  पता  लगा  था  कि

 ऐसी  घटना  पाकिस्तान  में  हुई  चाहे  कहीं  भी  हुई  हो  ;  यदि  तो  कया  रावलपिंडी  में  दोनों  देशों

 के  वित्त  मंत्रियों  की  हाल  की  बैठक  में  इस  पर  विचार  विमश  gar  था
 ?

 बध्य  सहोदय  :
 उन्हें  इसका  पता  नहीं  है

 ।
 यह  पूछने  से  क्या  लाभ

 ?

 समुद्रयानों  के
 डोज  इंजन

 +

 दी०  दार्मा :

 श्री  राम  ड  गुप्त 1१५२१.

 थ्री  रामी  रेड्डी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  समुद्र यानों  के  डीजल  इंजनों  का  निर्माण  करने  वाले  एक  कारखानें

 की  स्थापना  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  देश  में  इस  प्रकार  के  सामान  उपकरणों  के  उत्पादन  को

 प्रोत्साहन  देने  के  बारे  में  सुझाव  देने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  कर  दी
 गई  है  ;

 if

 समिति
 की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हें  ;

 इस  कारखाने  की  स्थापना  किस  स्थान  पर  की  जायगी  ;

 इस  पर  कुल  कितनी  राशि  ae  की  जायेगी
 ?
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 मंत्री  मन भाई  दाह )  से  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता

 ्

 विवरण

 श्रीमान ।

 से  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  समुद्रयानों के  डीजल  इंजन  परियोजना  की

 र  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।  परियोजना का  उत्पादन  प्रोग्राम

 तृतीय  योजना  में  समुद्रयान  निर्माण  अतिरिक्त  क्षमता  बनाने  के  शभ्रनुकूल  बनाना  होगा  ।

 परियोजना की  विस्तृत  इसकी  लागत  स्थान  at  निश्चित  होना  है  ।

 fat दी०  चे  शर्मा  :  विवरण  से  विदित  होता  है  क  ae  परियोजना  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  सम्मिलित होगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रारम्भिक  कार्यवाही  की  जा  रही है  कि  ada

 पंचवर्षीय  योजना  से  पहले  इस  परियोजना  का  वास्तविक  रूप  सामने  जाये
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  प्रारम्भिक  कार्यवाही  से  कुछ  अधिक  कार्यवाही  की  जा  चुकी

 2  डर  प्राप्त  हो  गये  भ्रान्ति  उत्पादों  की  जांच  हो  गई  प्राक्कलन तेयार  हो  गये  हैं  ।  अब  प्रश्न

 केवल  यह  है  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किये  जाने  के  लिये  अनेक  परियोजनाओं  के  होते

 हुये  हम  परियोजनाओं  के  साथ  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  परियोजना  के  लिये  घन  व्यवस्था  कर  सकतें
 हैं  या  नही ं।

 शी  दी ०  न  शर्मा  इस  परियोजना  पर  कितना  व्यय  होगा  जिससे  माननीय  मंत्री  को

 जह  शंका  होती  है  कि  संभव  है  कि  इसे  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  न  किया  कदाचित

 इसका  कारण  यह  है  कि  इस  पर  बहुत  व्यय  इरादी ?

 थी  मनु भाई  शाहू हैः  ata  भारी  औद्योगिक  परियोजनाये ंहैं  जो  वित्त  की  दृष्टि से  सरकारी

 प्राप्त  करने  की  प्रतीक्षा  में  है  ।  इस  परियोजना पर  लगभग  ४  करोड़  से  ६  करोड़ रु०

 व्यय  होंगे  ।  यह  सापेक्ष  प्राथमिकता का  प्रदान  है  ।  जो  परियोजनायें कभी  ग्रनिद्चित  पड़ी  है

 उनमें  से  किन  को  भ्रावव्यक  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिये  ।

 fat रामी  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भ्रान्ति  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  विशाखापटनम

 में  जहाज  बनाने  का  कारखाना  होने  श्र  उद्योगों  में  seer के  पिछड़े  होने  की  दृष्टि  से  यह  कारखाना

 विशाखापटनम में  स्थापित  किया  जा  सकता  है  ?

 fat  मसनूआत  शाह
 :

 यह  विचार  कभी  उत्पन्न  नहीं  न  ह  परन्तु  कारखाना  विशाखापटनम

 में  जहाज  बनाने  के  कारखाने  के  साथ  होगा  ।
 राज्य  सरकार  या  अन्य

 प्राधिकार

 का  विचार  सम्मिलित नहीं  है  ।

 श्री  पलनियाण्डी  :  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  एक  लोको  डीज़ल  इंजन  बनाने  भी  विचार

 कर  रही है  ?

 fat
 मनु भाई  दाह  :  इसमें  सम्मिलित नहीं  है  ।  रेलवे  प्रोग्राम अलग  है  ।  यह  तो  केवल  समुद्र

 यानों के  इन्टरनल  कमीशन  इंजनਂ  तथा  इंजनों  का  प्रोग्राम है  ।
 ऋण

 मूल  में
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 थ्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 प्रश्न  के  भाग  में  देश  में  ऐसे  सामान  का  उत्पादन  सम्बन्धी

 सिफारिशें  करने  के  लिये  समिति  नियुक्त  करने  का  उल्लेख  है  ।  क्या  कोई  समिति  बनाई  गई

 ह ै?

 tat  सुभाष  दाह
 :

 एक  नहीं  कई  समितियों  ने  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कार्य  किया  है  |

 यह  विचार  तो  स्वेप्रथम  समिति  ने  भी  किया  था  ।  तब  से  काफी  काम  हो  चुका  है  ।  जब  तो  केवल

 उचित  स्थान  प्राप्त  करने  का  है  ।

 श्री  गोरे
 :

 यह  बात  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  सरकार  के  पास  बहुत  अधिक  परियोजनाओं  हैं

 क्या  यह  गैर-सरकारी उद्योग  को  दे  दिया  जायेगा  या  इसे  पूर्णतया  छोड़  दिया  जायेगा  ?

 pat  मनु भाई  श्रीमान  ।  जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  सरकार  को

 कोई  भी  परियोजना  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  देने  में  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।  परन्तु  गैर-सरकारी

 के  लिये  यह  कोई  areas  प्रस्थापना  नहीं  है  क्योंकि  जहाजों  में  प्रयोग  होने  वाले  अधिकतर

 पुज  विशाखापटनम या  कोचीन  के  जहाज  बनाने  के  कारखानों में  बनेंगे  ।  साधारणतया इसे

 जहाज  बनाने  की  परियोजना  से  जोड़ना  होगा  |

 श्री  त०  qo  wage  यह  परियोजना  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  सम्मिलित  की

 गई थी  ।  परन्तु  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाइयों  के  कारण  इसे  नहीं  किया  जा  सका  ।  इस  कारण

 इसे  तृतीय  योजना  में  प्राथमिकता  क्यों  नहीं  दी  जाये
 ?

 शो  सुभाष  द्वितीय  योजना  में  अनेक  परियोजनाओं  को  समायोजित  करना  था

 ऐसी  कोई  निश्चित  परियोजना  नहीं  थी  जो  द्वितीय  योजना  में  सम्मिलित  होनी  थी  परन्तु  तृतीय

 योजना  में  सम्मिलित  किये  जाने  के  लिये  छोड़  दी  गई  ।  तृतीय  योजना  में  विभिन्न  परियोजनाओं  कीं

 प्राथमिकता  निश्चित  करने  में  ये  ही  राष्ट्रीय  विचार  ध्यान  में  रखें  जायेंगे  श्र  इस  परियोजना

 के  लिये भी  राष्ट्रीय  संसाधनों  का  ध्यान  रखा  जायेगा  |

 त्री  रामी  रेड्डी
 :

 wet  का  भाग  कहता  है  कि
 :

 द  यह  भी  सच  है  कि
 देश  में  इस  प्रकार  के  सामान  कौर  उपकरणों |  उत्पादन

 को  प्रोत्साहन  देने  के  बारे  में  सुझाव  देने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  कर

 दी गई  है  ;''

 क्या  कारखाना  विदेशी  सहायता  से  बनाया  जायेगा  या  केवल  अपने  ही  देश  के  विशेषज्ञों  द्वारा

 vara  जायेगा  ?

 श्री  मनुभाई  ae  :  इसमें  प्रयाप्त  विदेशी  सहायता  प्राप्त  होगी  |

 फन्नी  दो  चं०  शर्मा  :  यह  बात  ध्यान  में  रखते  हुए कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना
 में  इस

 परियोजना का  सम्मलित  किया  जाना  बहुत ही  सन्देह जनक  में  जानना  चाहता हूं  कि  ऐसी

 परियोजना  की  योजना  तयार  करने  में  इतनी  समितियों  का  समय  क्यों  नष्ट  किया  गया  है

 जिसकें  सम्मिलित  किये  जाने  के  बारे में  स्वयं  माननीय  मंत्री  ही  बहुत  संदिग्ध  है ं?

 श्री  मनु भाई शाह
 :

 मुझे  सन्देह  नहीं  इन  परियोजनाओं
 के

 लिये  मैं  तो  ada  ही

 आशापूर्ण  रहता  हुं  प्रौढ़  यदि हम  प्रयास  करते  रहे  तो  sada  ही  फलीभूत  होता है  ।  अतः

 यह  निराशा  की  तो  बात  ही
 नहीं  है  ।

 ee el

 मूल  पंगे
 ज जी में
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 fat हेम  बरता  विवरण  में  उल्लेख है  कि  परियोजना का  उत्पादन  प्रोग्राम  तृतीय

 योजना में  समुद्र यान  निर्माण  की  अतिरिक्त  क्षमता  बनाने के  अनिल-  बनाना  होगा ।  देश  की

 जहाज  बनाने  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जाती  है  ताकि  यह

 परियोजना  कार्यान्वित  हो  सके  ?

 fat  मनुभाई  शाह  :
 मैँ  जहाजों  के  मशीनों  सम्बन्धी  cea  को  जहाज  बनाने  के

 दूसरे  कारखाने  का  प्रशन  बनाना  नहीं  चाहता
 ।

 मेरे  माननीय
 साथी

 ने
 कोचीन

 में  जहाज  बनाने

 के  दूसरे  कारखाने  के  बारे में  पर्याप्त  जानकारी  थी  ।

 कालकाजी  में  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्ती

 x
 १४५२२.  श्री  To  Ho  बुरा  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे  कि

 कालकाजी में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों की  प्रस्तावित  बस्ती  के

 wet
 ~

 तैयार  करने  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना है  ;  और

 विस्थापित  व्यक्तियों को  आवंटन  करने  में  किस  प्रक्रिया  का  पालन  किया

 जायेगा  ?

 तथा  प्रत्य  वं  हीरक-काय  उपमंत्री  पु०  दास  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 से  क्षेत्र  का  रूपरेखा  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  करने  को  कहा  गया  है  ।  awl  बाद  में  तैयार

 होंगे  ।  अभी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  ननदों  कब  तैयार  होंग े।

 भूमियों  के  order  की  प्रक्रिया  अब  निर्धारित  नहीं  हुई  है  ।

 चं०  बरुप्रा  आवंटनों  के  लिये  ऋण-प्रार्थनापत्र  कब  आमंत्रित  किये  जायेंगे  ?

 fat दु  झा  भास्कर :  पहिले हम  इन  भूमियों  को  तैयार  करेंगे  इसी  बीच  हम

 प्राथनापत्र मांग  लेंगे

 श्री  प्र०  चं०  बरुआ
 :

 इस  बस्ती  को  लगभग  कितने  क्षेत्र  में  बनाने  का  विचार  है  ?

 श्री Jo  to  भास्कर  :
 यह  बतनाना  संभव  नही ंहै  ।  हमने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 से  रूपरेखा  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  करने को  कहा  है  और  मुझे  ही  बताया  गया  है  कि  उसने

 रूपरेखा  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  कर  लिया  है  ।  we  वे  नियो  बनायेंगे  ।  इन  के  तैयार  होने

 e  | के  बाद  हम  यह  बता  सकेंगे कि  क्षेत्रफल  कितना  होगा  ।

 _
 ची

 प्र०
 do  बुरा  क्या  सरकार

 का  विचार  गृह  निर्माण  के
 *लिये  ऋण  देने  का

 f

 ६ थ्री  Yo  1०  भास्कर  :  उन  बातों  पर  सभी  विचार  नहीं  किया  wae  है  ।

 औद्योगिक  डिज़ाइन  संस्था

 1*१५२६.  श्री  अरविद  घोषाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १४  FEKE

 के  तारांकित  प्रदान  संख्या  १८०२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 थ क्या  भारत  में  कोई  औद्योगिक  डिजाइन  संस्था  l  खोली गई  है  ;  ark.

 oe
 यदि a,  तो

 कब  कहां
 ?

 ——

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 उद्योग  मंत्री  सन भाई  शाह  |  तथा  प्रौद्योगिक  डिजाइन  संस्था  का
 ब्यौरा

 तैयार  किया  जा  रहा  है  ।
 इसके  स्थान  के  बारे  में  कभी  कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया

 है  ।

 faa  अरविद  घोषाल  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  बम्बई  में  औद्योगिक  डिजाइन  संस्था

 बनाने
 क

 लिये  पहिले  ही  कार्यवाही  की  जा  चुकी

 pat  सुभाष  शाह  :  श्रीमान ।

 fat  श्रावित  घोषाल  :  कया  भारत  में  कोई  औद्योगिक  डिजाइन  संस्था  है

 श्री  सुभाष  शाह :  इस  प्रकार
 की  भारत  में  यह  पहिली  संस्था  होगी  ।  परन्तु  विभिन्न

 पालीटेक्निक्स  एंड  इंजीनियरिंग  कालिजों  में  औद्योगिक  डिजाइनों  में  सुधार  करने  के  लिये  हरनेक

 प्रयत्न  किये  गये  हे  ।

 लद्दाख  में  चीनियों  का  श्रनाहृत  प्रवेश

 १५२४.  wt  पहाड़िया  :  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 )  कया  ag  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  पाकिस्तान  के  स्थायी  प्रतिनिधि  ने

 सयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  ग्रच्यक्ष  को  हाल  के  पत्र  में  लाख  में  चीनियों के  ग्रनाहृत  प्रवेश  का
 जिक्र  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  विचार है  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  पत्र  की  प्रति पटल  पर  रखी

 जाती  है  |  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६]

 पत्र  विचाराधीन हैं  ।

 शी  हेम  बुरा  हमने  पाकिस्तान  की  इस  आपत्ति पर  कि  लद्दाख  के  बारे  में  चीन  से

 वार्ता  करने  में  पाकिस्तान  परामर्श  लेना  संयुक्त  राष्ट्र  के  मुख्यालय को  जो  पत्र

 भेजा  था  क्या  हमें  उसका  उत्तर  मिल  गया  शौर  यदि  तो  उस  का  विषय  क्या है
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  सुरक्षा  परिषद्  को  भेजे  पत्रों का  उत्तर  नहीं  दिया  जाता  ॥

 उन्हें  केवल  सदस्यों  में  परिचालित  किया  जाता  हैं  |

 डा०  राम  gan  बहकी  क्या  भारत  सरकार ने  पाकिस्तान  को  यह  बता  दिया  हैं  कि  इस

 क्षेत्र  की  सुरक्षा  के
 लिये  हम  पूर्ण  उत्तरदायी हैं

 ?

 श्रीमती  लक्ष्य  डेलन  पाकिस्तान ने  सुरक्षा  परिषद ५  से  शिकायत की  है  हमने

 प्रभो  उसका  उत्तर  नहीं  भेजा है  ।  उत्तर  भेजते  समय  हम  एक  प्रति पटल  पर  रख

 देंगे

 राम  सुभग  सिह  पाकिस्तान  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  यह  तक  रख  रहा  है  कि

 स्तान  भारत  श्र  चीन  के  बीच  हुए  किसी भी  करार  को  स्वीकार  नहीं  करेगा  ।  क्या  इसਂ  बारे

 में  पाकिस्तान  को  स्पष्ट  weal  में  बता  दिया  गया  है  कि  भारत  सरकार  पुत्र  सक्षम है  भर  इस

 सल्ल

 की

 अतरा  ed  eet  की  wera  eee  उसके
 शेफालिका  ve

 पु मूल  ग्रेजी
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 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  पाकिस्तान  ale  सम्पूर्ण संसार  को  यह  स्पष्ट  रूप  बता  दिया

 गया  है  fe  काश्मीर भारत  का  वर्ग  है  ।

 fat  ao  चे  फार्मा  पाकिस्तान  ने  संयुक्त  राष्ट्र  में  अपने  स्थायी  प्रतिनिधि  द्वारा  यह

 पत्र  भेजा  था  ।  क्या  संयत  राष्ट्र  में  हमारे  cand  प्रतिनिधि  ने  इस  मामले  में  कोई  दि | कीय॑वाह

 की है
 ?

 माननीय  उपमंत्री  का  यह  कहने  का  क्या  तात्पर्य  है  कि  यह  विचाराधीन है
 ?

 लक्ष्मी  मेनन  पहिलपत्राकिस्तान  ने  ३  दिसम्बर  को  भेजा  था  शौर  इसका

 उत्तर  हमने
 २२  दिसम्बर को  दे  दिया  था  ।  पाकिस्तान  के  दूसरे  पत्र  का

 हमारे  उत्तर  की

 प्रति  पत्र  भेजते  समय  पटल पर  रखी  जायेगी  ।  विचाराधीन  का  तात्पयं  यह  है  कि

 सुरक्षा  परिषद्  से  पकिस्तान  ने  जो  प्रार्थना  की  है  उस  का  हम  जो  भेजेंगे  वह  विचाराधीन  है  ।

 fat  हेम  ae  :  यह  बात  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पाकिस्तान के  स्थायी  प्रतिनिधि  ने

 २५  LEGO  को  सुरक्षा  परिषद्  को  पत्र  भेजा  था  कौर  वह  पत्र  अब  भी  विचाराधीन  है

 ar  हमारे  स्थायी  प्रतिनिधि  ने  सुरक्षा  परिषद्  को  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  क्या  सरकार  का

 विचार वहां  हमारे  स्थायी  प्रतिनिधि  को  यह  अन देवा ष्छ  देने  का
 है

 कि  वह  यहां

 लाई  वार्ता  प्रारम्भ  होने  से  पहले  उत्तर  दे  दें  ।

 लक्ष्मी  मुझे  निश्चित  ता
 ख

 विदित  नहीं  है  ।  सुरक्षा  परिषद्  को  पत्र  भेजते

 शी  हम  उसे  पटल  पर  रखें  ।
 मेँ

 यह
 नहीं

 कह
 सकता

 कि
 पत्र  का  विष

 य
 क्या  होगा

 या  कि
 पत्र  निश्चित

 रूप से  किस  तारीख  को  भजा  जायेंगी ।

 श्री  हेम  बरुआ
 :

 पाकिस्तान  की  आपत्ति  की
 '  दृष्टि से  कि  लहाख के के  मामले पर  यहां  चीन

 के  प्रधान  मंत्री  से  कैसे  वार्ता  की  जा  सकती  है
 ?

 लक्ष्मी  मेनन  संभव है  कि  लद्दाख की  स्थिति  के  बारे में  माननीय  सदस्य  को
 कुछ  सन्देह  हो  ।

 परन्तु  भारत  सरकार  ने  बार  बार  कहा  है  कि  काश्मीर  वस्तुत

 भारत  का  अंग है  ।

 परी  त्यागी  कया  पाकिस्तान  के  स्थायी  प्रतिनिधि  ने  अपने  पत्र  में  इससे  सहमति  प्रकट

 की  है
 कि

 राज्य  क्षेत्र  पर  चोटियों  ने  भ्रनुचित  रूप  से  कब्जा  किया है  और  वह  आक्रमण था  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 पाकिस्तान  स्थायी  प्रतिनिधि  ने  सुरक्षा  परिषद्  से  थी

 कहा है  वह  पटल  पर  रख  दिया  गया  माननीय  सदस्य  उसे पढ़  लें  ।

 दिल्ली  के  दुकानदारों के  काम  के  घंट

 +

 शी  घ०  चल

 *zyRo
 ्  श्री  वाजपेयी

 श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  दुकानों  के  काम के  घंटों  में  परिवहन  करने का

 ener  दे
 विचाराधीन

 eg

 मूल  प्रंप्रेजी  में
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  wet  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  समिति

 नियुक्त  की  है  ;

 यदि  तो  उस  समिति
 के  सदस्य  कौन  कौन  हें  तौर  यह  कब  तक  अपनी  पार्टी

 पेश  करेंगी

 घर  उपमंत्री  आबिद झलो  )  AT

 जी  नही ं।

 लेकिन  दिल्ली  लेबर  एडवाइजरी बोर्ड  ने  यह  मामला  इसकी  एक  सब-कमेटी  के मुपुके

 कर  दिया है  ।

 के  पश्चात  उत्तर  प्रंग्रेज्ी  भी  पढ़ा

 छठ  च०  :  प्राजक  दुकानों  में  काम  करने  के  घंटे  कया  हैं  ?

 fat  भ्राबिद  चली
 :  अधिनियम के  अनुसार

 आजकल  दुकानें
 ७

 बज  सुबह
 से  १०  बजे  रात

 लक  में  खुली  रह  सकती हे  सदियों  में  ८
 बजे  सुबह  से  €  बजे  रात  तक  |

 श्री
 प्र०  च०  समय  पालन  न  करने  पर  तक  कितने  दुकानदारों  पर  ahaa

 चलाये  गये  हैं  ?

 tat
 आबिद

 अलग  पूर्व  सुचना  मिलनी  आवश्यक  है
 ।

 tat  प्र०  चल  gem  :  क्या  यह  सच  है  कि  यह  ग्र धि नियम  fee  सरियों  पर  भी  लागू  होता

 ड्

 श्री  आबिद  चली  :  सीमा  ।

 बीमारी  छडी ।  पर  सर्वोच्च पलनियाण्डी
 :  क्या  सरकार  आकस्मिक  पट्टी  और  Nt  द  fos

 लय  के  निर्णय  पर  ध्यान  देगी  ate  क्या  सरकार  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  करेगी या  यह  मामला

 उपसमिति पर  छोड  देगी  ?

 ya  आबिद  अम्ली  इस  संबंध  में  हमें  अब  तक  कोई  मांग  नहीं  मिली है  ।  मांग  मिलने  पर

 निश्चय  ही  विचार  किया  जायेंगी  ।

 दिल्ली  में  झन सुचित  जाति  के  शराबियों  को  बस्तियां

 1*१५३३  श्री  भा०  Ho  गायकवाड़  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्यक-कार्य  मंत्री

 बताने  की  कृपा  क  गे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नयी  दिल्ली  की  लाजपतनगर  arts  जैसी

 कुछ  बस्तियां ऐसी  हैं  जिनमें  विशेष  रूप से  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्तियों  को  मक

 दिये गये  ;

 क्या  यह  भो  सच  है  कि  पिछले  सात  वर्षों  में  कभी
 भी

 |

 इस  बात  की  सूचना

 नहीं  दी  गयी  कि  उन्हें  दिये गये  कमरों  का  किराया  देना  होगा ;  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  पिछले  सात  वर्षों
 का

 किराया  एक  मुश्त

 मूल  मं प्रे जी  में
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 तथा  अ्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  (att  मेहर  चन्द  (#)  कालकाजी  कौर

 लाजपत नगर  के  एक  हिस्से में  मकानों  का  एक  एक  हिस्सा  अनुसूचित  जातियों के  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  बिल्कुल  अलग  से  दे  दिया  गया  है
 ।

 जी  नहीं

 ar  टियों  को  बकाया  किस्तों  के  भुगतान  के  संबंध  में  मांग
 के

 नोटिस
 दे

 दिय

 गये  हैं  ।

 18.0
 भा०  Fo  गायकवाड़  क्या  अनुसूचित  यों  के  विस्थापित  व्यक्तियों को  दिये

 गये  मकानों
 की  कीमत  के  बारे  में  सरकार  ah  इन  लोगों  के  बीच  कोई  समझौता  हो

 1.0

 १  मेहर  चन्द  प्रभी  तक  हमने  किसी  को  एक  भी  मकान  मुफ्त  में
 नहीं

 दिशा

 है  ।

 श्री  भा०  Fo  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  उस  मुहल्ले  में  प्रतीक

 अनुसूचित  जाति  के  गी  रहते  हैं  उनमें  से  बहुत  से  जगार  क्या  सरकार  उन्हें
 ५०

 प्रतिष्ठित राज  सहायता  देगी  ?

 fat  मेहर  we  खन्ना  :  जी  नही ं।

 fat  त्यागी  :  सरकार ने  एक  पूरी  बस्ती  अथवा  उसका  aa  केवल  भंगियों  को
 दे  दिया

 है  ?  क्या  ऐसा  उन्हें  पृथक  करने  के  लिये  किया  गया  है
 ?

 fat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  जी  नहीं  ऐसा  कहना  ठीक  नहीं  होगा  areas  जिस  समय

 हमने  दिल्ली  के  चारों  इन  बस्तियों  का निर्माण  किया  था  उस  समय  काफी  हरिजन  भी  थे

 जो  पश्चिम  पाकिस्तान  से  was  थे  ।  लाजपतनगर कालकाजी  जैसी  बड़ी  बस्ती  में  मकानों

 का  एक  ब्लाक  उन्हें  एलाट  कर  दिया  गया  ।  उस  समय  विचार  यही  था  ौर  यह  कार्य  उन्हीं  व्यक्तियों

 के  कच्छ  से  भ्रच्छे  हितों  को  सामने  रखते  हुये  किया  गया  था  ।  ताकि  वह  उस  मुहल्ले  में  ही  रोजगार

 पा  सकें झर  काम  कर  सकें  ।

 वी  बांग शि  ठाकुर  :  क्या  तीन  वर्ष  बीत  चलने  के  बाद  सात  वर्षों  का  किराया  मांगने  में

 का  वाही  की  अवधि  बीत  जाने  की  बात  सरकार  के  सामने  नहीं  प्राप्त
 ?

 श्री  मेहर  चन्द  war  सरकार के  मामले  में  यह  अवधि  मेरे  ख्याल से ज्यादा से  ज्यादा  है  ।

 महेश  प्रताप  :  मैंने  वह  पूरी  जगह  देखी  है  मुझे  यह  में  बड़ा  खेद  है  कि  वह

 एक  मुश्त इस
 राशि  का  भुगतान  करने

 में  असमर्थ  क्या  इसे  कुछ
 किस्तों

 में
 बांट  देने

 का

 कुछ  उपबन्ध है

 मेहर  ea  खन्ना  :  हमें  उनके  साथ  गैरिक से  प्रतीक  दिलचस्पी  है  कौर  इसी  इरादे

 से  पटेल  लाजप्नरतनगर  और  कालकाजी  जैसी  भ्र पनी  बस्तियों में  हमने  उन्हें  जो  मकान  दिये
 उनकी  कीमत  का  भुगतान

 १५ वर्षों  में  किया  जाना  प्रत्येक  किस्त  की  राही  बहुत

 थोड़ी  होती  है
 ।

 यह  भी  बहुत  बकाया  हो  गयी  है  ।  अभी  उसी  दिन  *  मुझ से  मिलने  भराये  थे
 मैंने  उनसे  कह  दिया  कि

 यदि  वे  मौजूदा  किस्तें  ate एक  महीने  का  बकाया  अदाकर  दें  तो
 म  छेने

 मूल  ara  में
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 को  तैयार हूं  ।  मे  पुरी  राशि  का  भुगतान  अज  हो  करने  को
 नहीं  कह

 रहा  हूं
 ।  a  सिक  एक  मही ने

 का
 बकाया  कौर  मोजूदा  किराया  मांग  रहा  हूं  ।  मेरे  ख्याल  से  इसस ेबेहतर  रियायत  तो  कोई  हो

 ही  नहों  सकती  |

 भा०  Fo  गायकवाड़  :
 कया  सरकार  को  प्रता  है  कि  दिलो

 के  क्षेत्र में  अनुसूचित  जातियों
 के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  एक  या  दो  नहीं  वरन  लगभग  एक  दर्जन  से  कम  बस्तियों  का

 Frat
 किया  ब  ह  जोर  उ  बहा  ा

 ज
 ल  ह  aT  एक  वर्मन  से  कम  बस्तियाँ  का

 बकाया प्रौर  चालू  महीने  का  किराया दें  तो  उन्हें  रहने  दिया  जायेगा
 ।

 सरकार  से  मेरा  च्  है
 कि  वह  या  तो  केवल  माहवारी  किराया  ले  या  मकान  की  लागत--चाहे  वह  जो  भी  हो--वसूल
 कर ले

 महोदय
 :  यह  तो  कार्य  के  लिये  सुझाव  मात्र है  |

 fat  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 यदि  सरकार  केवल  व्यापारिक  दृष्टिकोण  से  ही  उन  सम्पत्तियों

 का  निबटारा  करना  चाहती  तो  म  उन्हें  जब्त  कर  स्वयं  उनका  मालिक  बन  जाता  शआर  उन्हें
 लागत

 से
 तीन

 चार  गति  अधिक  कीमत
 पर  बेच  देता  ।  मेरी  मंशा  यह नहों मैँ  चाहता  हूं

 कि
 वे  उन  मकानों  में  रहें  में  उनके  साथ  अच्छी  से  अच्छी  रियायतें कर  रहा  हूं  ।

 श्री  त्यागी  :  एक  बात  स्पष्ट  नहीं  की  गयी  मेरे  मित्र  ने  यह  आरोप  लगाया  है  कि
 सरकार

 ने  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  पृथक  बस्तियां  बना  दीं  मझे  ara  है  कि  सरकार
 की  नीति  यह  तो  नहीं  है  ।

 pat  मेहर  चन्द  खन्ना  मे  पहले  ही  बता  चुका हूं  कि लाजपतनगर कौर  कालकाजी  जैसी

 बड़ी  बस्तियों  में  उन्हें  मकान  दे  दिये  गये हू  ताकि  उन्हें  वहां  काम  मिल  सके  ।

 fara  महोदय  :  ऐसो  कोई  मंशा  नही ंहै  ।  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  यह  बात  शरू की  थी

 बहू  स्पष्ट
 है

 कि
 कुछ  हिस्से  उनके  लिये  सुरक्षा  त  कर  fea  गये  प्रिया  wa  व्यक्तियों  के

 बीच  मेंਂ  उन्हें  मोका  ही  नहीं  मिलता  |

 महेन्द्र  :  वहां  भी  पृथकता  है--एक  तरफ  कांग्रेसी  हैं  प्र  और  दूसरी  जोर

 विरोधी  पक्ष  के  लोग  |

 श्री  यादव  नारायण  मकानों  को  कुल  संख्या  कितनी  थी  कौर  उनके  किराये  कितने

 श्र
 ~  9

 fat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  लाजपतनगर  में  मकानों  की  संख्या  २१४  है  प्रौढ़  कालकाजी में

 £६  ।  किराया  बहुत  ही  कम है  पौर  ५-१०-०  से  ५-१४-०  रुपये  के  बीच  है  |

 शी  भा०  Fo  गायकवाड़  :  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  प्राइवेट  जोन  सनक

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  asa  दे  दी  थी  और  ake  अनुसूचित  जातियों  के  विस्थापित  व्यक्तियों

 से  जमीन  की  कीमत भी  वसूल  की  गयी है
 ?

 यदि  तो  क्या  इन  विस्थापित  व्यक्तियों

 जमीन  की  कीमत  वसूल  करना  सरकार  के  लिये  उचित  है
 ?

 पन्न  मेहर  चन्द  खन्ना  :  मुझे  खेद  है  कि  भ्रनावदइयक  आरोप  शौर  श्राप  लगाये  जा  रहे

 मैने  यह  कहा  था  कि  हमने  उनके  साथ  weal  रियायतें की  जहां  तक  जमीन  की  कीमत

 का  सम्बन्ध है  हम  उनसे  जमीन  के  लिये  एक  पाई  भी  देने  को  नहीं  कह  जमीन  का  किराया

 भर  है  जो  Ce  वर्ष  में  वसूल  जोन का  किराया  हम  हर  महीने  वसूल  करते  हैं  जो

 बहुत  थोड़ा  होता  है

 मूल  प्रंग्रजी  में
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 भारतीय  कार्मिक  संव  अधिनियम

 +

 (att  राम  कृष्ण  गीत

 श्री  स०  Ato  बनर्जी 1१५३४.

 1  श्री  तमाम

 क्या  शम  कौर  रोजगर  मंत्री  १८  १९५९  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १०१५

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  कार्मिक  संघ  अधिनियम में  sata

 धन  के  जिनमें  सदस्यता-शल्क  सम्बन्धी  ad  भी  शामिल  इस  समय  किस  अ्रवस्था  में

 है
 ?

 जिम  उपमंत्री  आबिद  :  भारतीय  कार्मिक  संघ  १९२६  में

 संशोधन  के  प्रस्तावों  जिन  में  सदस्यता-शुल्क  सम्बन्धी  हज़रत  भी  शामिल  इस
 समय  अन्तिम

 रूप  दिया जा  रहा  है  ।

 14.1 |  रामकृष्ण  गुप्त  विचाराधीन  बातों  का  ठीक-ठीक  ब्यौरा  क्या है
 |

 श्री  श्राबिद  चली  संशोधन  है  कि  सदस्यता-शुल्क  २५  नये  पसे  प्रतिमास  होगा ।

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  पिछले  एक  प्रदान के  उत्तर  में  कहा  गया  था  किं  संशोधन  करने

 वाला  विधेयक  अगल  सत्र  में  पुरःस्थापित  कर  लिया  जायेगा  |  क्या  इस  विधेयक  को  इस  सत्र

 तक  पुरःस्थापित  किया  जा  सकेगा  ?

 वी  झ्राबिद  चली  इसे  चालू  सत्र  में  पुरःस्थापित  किया जा  सकता  है  ।  अन्यथा  wa

 सत्र  में  तो  इसे  निश्चित  रूप  से  पुरःस्थापित  कर  दिया  जायेगा  ।

 fat  त०  qo  विशाल  सदस्यता-शुल्क  सम्बन्धी  उपबन्ध  के  अलावा  भारतीय  कार्मिक

 संघ  १९२६  के  और  किन-किन  उपबन्धों  में  संशोधन  किया  जायेगा  ?
 ad

 श्री  आबिद  जिन  wea  उपबन्धों  का  संशोधन  किया  जायेगा  वह  रजिस्ट्रार  अथवा

 उसके  द्वारा  armada  व्यक्ति  द्वारा  कार्मिक  संघों  के  हिसाब-किताब  रेकाडंस  के  निरीक्षण

 ताकि  वास्तविक  विवरणियां  की  सत्यता  की  जांच  हो  are  अरण्य  विचित्र  पदों  के  बार  में

 @  |

 चरी  त्यागी  :  क्या यह  कानून  बनाने का  भी  प्रस्ताव  है  कि  सभी  संब्थापनों में  केवल

 एक
 ही

 कार्मिक
 संघ  हो  कौर  कोई  समानान्तर  संघ  न  हो  ।

 fait  प्राचीन  चली  :  जी  नहीं  ।

 कलकत्ता  श्रमिक  are

 ११५३५.  श्री  हरविन्द  घो  जल  :  क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कलकत्ता  गोदी  श्रमिक  बोड़े  ने  माल  लादने-उतारने  वाले  कर्मचारियों

 को  छुट्टी
 भविष्य  निधि  सम्बन्धी  अ्रंशदान  a  अन्य  लाभों  की

 जो  प्रतिपूर्ति  की  थी
 उस  पर

 हुए  aa
 की  वसूली

 के  लिये
 दया

 कुछ
 कार्यवाही  की  गयी  है

 मूल  भंप्रेजों  में

 329  (Ai)
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 यदि  तो  अब  तक  कितनी राशि
 ा च्  वसूल  हुई  है  ;  ak

 यदि  नहीं हुई  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 faa  उपमंत्री  (at  आबिद  जी  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मालिक  लोग  माहवारी  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  एक  पृथक कर  सदा  करते हैं  ।

 यह प्रतिभूति  इस  कर
 से  वसुली  में  से  की  गयी थी  ।  बोड़ें  ने  यह  प्रथा  ¥—S—-VEKo

 से  बन्द  कर  देने  का  निश्चय  किया  है  ।

 fat  भ्ररविद  घोषाल
 क्या  स्टीवेडोरों  को  भविष्य  निधि  ate  साथ ही  श्रमिकों के

 प्रतिकर  दावों में  से  भी  किसी  धन  का  भूगतान  किया  गया  था
 ?

 fat  श्राबिद  जहां तक  भविष्य  निधि  की  राशि  का  सम्बन्ध  मैँ  सभा  को  बता

 चुका  हूं  कि
 वह  सुरक्षित  है  प्रौढ़ उसे  पृथक  खाते में  दिखाया  जाता  है  ।  जहां  तक  श्रमिकों  के

 प्रतिकर
 का  सम्बन्ध  निश्चय ही  श्रमिक  उसे उस  समय  प्राप्त  कर  सकेंगे  जब  वह  उन्हें देय  हो

 जायगा  ।

 fat  श्रावित  घोषाल  :  भविष्य  निधि के  खाते  में  से  ate  श्रमिकों के  प्रतिकर  में  से
 स्टीवेडोरों  को  भाषायी  गयी  राशि  कितनी  है

 ?

 fat  आबिद  चली
 :  यह  सभी  व्यौरा  उस  रिपो  में  दिया  हुमा  है  जो  माननीय  सदस्य  के

 पास है  ।

 श्री  श्रावित  घोषाल  :  कितनी  राशि  बाकी  है
 ?

 महोदय  :  वह  रिपोर्ट  देख  लें  ।  माननीय  सदस्यों  को  पहले  यह  देख  लेना  चाहिये

 कि  रिपोर्टो  में  क्या  बात  कही  गयी  है  ।  श्राम  तौर  पर  सभा  में  ऐसे  seq  पूछने  की  भानुमती  नहीं

 दी  जाती  जिनके  उत्तर  सदस्यों  को  उपलब्ध  छपे हुए  रेकॉर्डों  में  मिल  सकते हैं  ।

 pat  अरविद  घोषाल  :  प्रभी तक  कितनी रकम  वसूल  की  गयी  है  ।

 fat  आबिद  कोई  रकम  वसूल  नहीं  होनी  है  ।  मं  पहले  बता  चुका  चूंकि  या  तो

 को  या  स्टीव डोर  को  भुगतान  करना  होता  हैं  ।  यदि  राशि  का  भुगतान  बोड़े  को

 करना  पड़ता  है  तो  उसे  जहाजवालों  से  वसूल  कर  लिया  जाता  है  ।  यदि  स्टीवेडोरों  को  स्वयं

 देना  पड़ता हो  तो  इस  राशि को  कम  कर  दिया  जाता है  ।  श्रमिकों  को  किसी भी  प्रकार से

 घाटा नहीं  होता

 poet  महोदय  :  जो  भी  देना  wa  तक  कितनी  राशि  वसूल  की  गयी  है

 धो  श्राबिद  चली  :  कुछ  भी  राशि  वसूल  नहीं  हुई  है  ।  पहले  हम  ५५  प्रतिशत

 वसूल  करते  थे  ।  १  अपील  से  यह  राशि  स्टीवेडोरों  को  स्वयं  देनी  होती  है  ।  इस

 लिये  लेवी  ५५  प्रतिदिन  सेट  कर  €  प्रतिशत  कर  दी  गयी  है

 pot  अरविद  घोषाल  :  मंत्री  महोदय  यह  बात  स्वीकार  कर  चुर्क  थे  कि  स्टीवेदोरों  ने

 जै भाग्यवश  भविष्य  निधि  के  धन  का  उपयोग  कर  लिया  aria  जानना  चाहता  हुं
 कि  स्टीफेनो  त

 न  भविष्यनिधि  में  से  कितनी  राशि  ले  ली  थी  ak  उसमें  से  कितनी  राशि  अब  तक  वसूल

 हुई  है

 ?

 wast मं
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 pat  श्रावित  ५  लाख  रुपये  के  बन्ध  पत्र  गिरवी  रखे  गये
 थे  ।

 यह  वसूल  हो  गये  हैं
 शर  अलग  खाते  में  दिये  गये  हैं  ।

 yor  wearers  सिह  स्टीवेडोरों  को  जिस  राशि  की  प्रतिपूत्ति  की  गयी  थी  क्या  ag  बों

 की  सम्पत्ति  थी  ?  eave  की  मई  में  सरकार  ने  कलकत्ता  गोदी  श्रमिक  बों  के  कार्यकरण

 की  जांच  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त कर  दी  थी  ate  उन्होंने कहा  है
 कि  स्टीवेडोरों को

 गलत

 ढंग  से  प्रतिपूर्ति  की  गयी  राशि  वसूल  की  जानी  चाहिये  ।  सरकार  इस  धन  को  कब  वसूल

 करेगी  ?

 भी  आबिद  चली
 :

 आयोग

 *

 इसे  वसूल  करने  की  सिफारिश  नहीं  की  थी
 ।

 उसने  कहा

 कि  यह  पद्धति  बदल  देनी  चाहिये  ।  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  कि  या  तो  की  सीधे

 श्रमिकों  को  भुगतान  करना  जहाज  वाले  ats  की  मौत  भुगतान  करें  ।  यदि

 माननीय  सदस्यों  की  यह  धारणा  है  कि  श्रमिकों  को  देय  राशि  का  गलत  ढंग  से  उपयोग  किया

 गया  था  तो  यह  गलत  धारणा  है  कौर  इसे  दूर  कर  देना  चाहिये  |

 fat  बजरा |  fag:  क्या  यह  सच  है  कि  PEE  में  नियुक्त  की
 गयी

 मेंहता  समिति

 ने
 विशिष्ट  रूप

 में  यह  सिफारिश  की  थी  कि  स्टीवेडोरों  को  जो  राशि  अग्रिम  दे  दी  गयी
 थी

 उससे  योजना  का  उल्लंघन  ढ्ञ्रा  है  क्या  उसमें  यह  भी  कहा  गया  था  कि  यदि यह  किसी

 गैर-सरकारी  पार्टी  को  दी  गयी  होती  तो  उसके  खिलाफ  फौजदारी  की  कार्यवाही  की  जा  सकती

 थी ?  क्या  सरकार  मेहता  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्टीवेडोरों  के  खिलाफ

 कोई  कार्यवाही  करने  वाली  है  ?

 fat  आबिद  चलो
 :

 पहले  भाग  का  उत्तर  हां  ग्रोवर  दूसरे का  क्यों कि  आयोग

 ने  स्वयं  यह  सिफारिश  नहीं  की  है  कि  उसे  वसूल  किया  जाये  |

 नेफा  में  प्लाईवुड का  कारखाना

 1१५३६.  श्री  प्र०  Wo  बर्पा  क्या प्रधान  मंत्री  १७  Rho F के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ६१९ उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  ब्रिटिश  फर्म  से  नेकाक्षेत्र  में  एक  प्लाईवुड  का  कारखाना  कौर  कुछ  इसी

 प्रकार  के  उपक्रमों की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  इत  बीच  करार कर  लियां  गया  है  ;

 यदि  तो  करार  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 क्या  करारकी  अन्तिम  शर्तों  में  कुछ  परिवर्तन किया  गया  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  हो०  ना०  :
 जी

 इस  मसले  पर  भी  चर्चा  हो  रही  है  ।

 से
 wet

 उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 चिप्स प्र०  चे  बरुआ
 :  क्या  यह  सच  है  कि  ख़ादिम  जातियों  के  लोगों  के  ५१  प्रतिशत  हिस्सों

 के झ्राघार पर नेफा पर  नेफा  प्रशासन  ने  नेफा में  cakes  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव

 ंगिथे  ?
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 fat  जो०  ato  हजारिका
 :

 जी  हां  ।  प्लाईवुड  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  संबंध में

 दिये  गये  विज्ञापन  में  हमने  कहा था  कि  ५१  प्रतिशत  हिस्से  श्रादिमजातियों के  लिये  रक्षित

 कर  दिये  जाने  चाहिये ं।

 श्री  प्र०
 बूँ ०

 क्या  प्रस्ताव  में  कुछ  परिवर्तन हम्ना  है  ?

 fait जो०  ना०  हजारिका  :
 हम  जिस  कम्पनी के  साथ  बात-चीत चला  रहे  हैं  उसने

 जातियों
 के  लिये  प्रिफरेंस  अथवा  इक्विटी  हिस्सों  के  रूप  में  पूंजी के  ४०  प्रतिशत  हिस्से  रखने

 का  प्रस्ताव किया  है  ?

 fait to
 चे

 ०  बुधा
 :

 क्या  प्राचीन  जाति  के  लोगों  की  राजी से  ५१  प्रतिशत  से

 इसे ४०  प्रतिश्त किया  गया  है  ?

 fat  नौ  नाम  हजारिका
 :

 कभी  तो  यह  मसला  बातचीत  के  भ्रान्ति प्रक्रम  पर  है  ।

 fat  हेम  बर्रा  क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटिश  फर्म  के  साथ  मूलरूप  से  जो  बातचीत  की

 जा  रही थी  वह  बन्द  कर  दी  गयी  है  कौर  झ्रासाम  रेलवे  एंड  ट्रेडिंग  कम्पनी  के  साथ  बातचीत

 जा  रही  है  वह  नेफा  प्रशासन  को  कम्पनी  में
 ४०  प्रतिशत  हिस्से  देने  को  राजी हो

 गयी है  ?  यदि  तो
 क्या

 यह  नेफा  प्रशासन  द्वारा  मूल  रूप  से  दिये  गये  उस  विज्ञापन  के  प्रतिकूल

 नहीं  जाता  जिसमें  कहा  गया  था  कि  वनों  का  काय  करने के  लिये  एक  सीमित  दयित्व  वाली

 कम्पनी  बनानीਂ  होगी  जिसमें  नेफा  प्रशासन  ख़ादिम  जाति  के  लोगों  को  पूंजी के  ५१
 प्रतिशत  हिस्से  खरीदने  का  झपना  wiser  सुरक्षित  रखना है  ताकि  कम्पनी  के  प्रबन्ध में  उसका

 भाग  भी  हो  सके  ?  अरब  श्रीराम  रेलवे  एंड  ट्रेडिंग  कम्पनी  लिमिटेड  के  साथ  बातचीत  चलाई

 जा  रही  है  जिसने  ईवीपी  भ्रमणा  प्रिफरेंस  शेयरों  के  रूप  में  पूंजी  के
 ४०

 प्रतिशत  हिस्से  देने

 का  प्रस्ताव  किया है  जिसका  प्रबन्ध  में  भाग  लेने  के
 हमारे  भ्र धि कार

 पर
 प्रभाव  पड़ेगा

 भ्रिष्यक्ष  महोदय :  इतने  लम्बे  प्रश्न  से  वह  महज  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  यह
 प्रतिशत  ५१

 प्रतिशत  से  क्यों  घटाई गयी  है  ?

 fat जो०  ato  हजारिका :  वह  प्रस्ताव  हमने  किया  था  ।  aa
 वार्ता

 भ्रन्तिम  प्रकट  में  है

 जिसमें  कम्पनी  ने  ५१  प्रतिशत  के  स्थान पर  Yo  प्रतिशत  हिस्से  देने  का  प्रस्ताव किया  है

 गश्रच्यक्ष  महोदय
 :

 शांति  शांति  ।  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  नेफा
 प्रशासन  मूलरूप  से  पूंजी में

 ५१  प्रतिशत हिस्से  ले  सकता  था  प्रशासन  तथा  वनों  के
 उपयोग

 में
 अपना  प्रभावपूर्ण  अधिकार

 रख  सकता था  तो  प्रतिशत  को  ५१  से  घटाकर ४०  क्यों  किया  जाय
 ?  स्पष्ट है  कि  यह  नेफा

 marred के  हितों  के  प्रतिकूल  पड़ेगा  |

 fat
 जो०

 ato  हजारिका
 :

 यह  बिल्कुल  सीधी
 बात

 है  कि  वह  हमारा
 प्रस्ताव

 था
 उसके  संबंध  में  समझौता  करना  ही  पड़ता  ।  बातचीत  के

 दौरान
 अन्तिम  प्रक्रम  में  उन्होंने  ४०

 प्रतिशत  देने  का  प्रस्ताव किया  है  ।

 श्री  हेम  बातचीत  मूलतः  एक  ब्रिटिश  फर्म  केसाथ  की  जा  रही  उससे

 उन्होंने  ५१  प्रतिशत  की  मांग  की  थी  ।
 उसे  बन्द  कर  दिया  गया

 ।
 एक  दूसरी  ही  फर्म  अर्थात

 ara  रेलवें  एंड  ट्रेडिंग  कम्पनी  लिमिटेड  के  साथ  नये  सिरे  से
 बातचीत  चलायी

 जा  रही

 उसने ४०  प्रतिशत  का  प्रस्ताव  किया  मैं  ठीक  ठीक  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  इस  नयी

 कम्पनी  द्वारा  मजूर  किये  गये  ४०  प्रतिशत को  मान  लेगी
 ?

 dist  में
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 भ्रिध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  पहले जो  प्रदान  पूछा था
 उसका  उत्तर  दिया  जा

 चुका है  शर  wa  उन्होंने  aoa  प्रशन  बदल  दिया  है  ।  मैं  इसे  पूछते को  ऋतुमति  नहीं  दूंगा
 ।

 झ्र मरी का  को  निर्यात

 +

 १
 रामकृष्ण  गुप्त

 श्रीमती  मजीदा  अहमद  :

 क्या  व्रणीय  तथा  उद्योग  मंत्री  १८  PEXE  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  १०१६

 के  उत्तर  के  सबब  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  इस  बीच  ऐसे  डिजाइनरों  at  तालिका  नियुक्त  करने  के
 प्रस्तावों

 पर  विचार  कर  लिया  है  जो  अमरीका  को  निर्यात  किया  जा  सकने  वाला  ठीक  प्रकार  का

 माल  तैयार  कर  सकें  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 सत्री  :  ate  यह  मसला ae  भी  विचारा  धीन

 है  ।

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  सरकार  a  प्रक्रिया  में  हथकरघे के  सामान  के  डिजाइन  तैयार

 करने को  व्यवस्था के  प्रदान  पर  भी  विचार किया  है  ?

 fait  का तू नगों :  बिल्कुल  यही  बात
 तो  विचाराधीन  है  कि  यह  कार्य  किस  प्रकार

 से  किया

 जाना  चाहिये  ।  हम  हथकरघा  बोर्ड  के  साथ  मिलकर  अनेक  भ्रम रिकी  फाउन्डेशनों  के  साथ

 इस  संबंध  में  बातचीत  चला रहे  हैं  |

 fat  हेम  wee
 :

 पिछले  एक  पर  यह  ज्ञात  हुमा  था  कि  वाशिंगटन  को  कुछ  जाली

 mata  कम्पनियां  हथकण्डों  के  हमारे  डिजाइनों की  नकल  करने  का  प्रयास कर  रही  हैं  —

 वहां  बिक्री  के  लिये  ag  ereya  के  कपड़े  के  कुछ  डिजायनों  की  नकल  करते  कुछ  कार्यवाही  की

 गयी  थो  ।  उस  कार्य  चाहो  का  क्या  परिणाम  निकला  ?  क्या  वह  अब भो  इस  व्यवसाय में  कराते हैं  ?

 शी  कानूनगो  :  यह  प्रदान  बिलकूल  ही  भिन्न  मसले  से  संबंधित

 हेम  बरमा  कते  ?  यह  प्रश्न  हमारे  सामान  पर  डिजायन  बनाने
 के  बाहे में  हैँ

 ताकि

 अमरीका  को  हमारी  चोजों  का  निर्यात  किया  जा  सके  ।  थे  दोनों  बातें  परस्पर  सं तर बिंत  aa

 हम  या  तो  अपने  डिजायन  बनाने  छोड़  दें  या  अ्रमरीका  के  डिजायन  अरपना  लें  ।

 भ्रिध्यक्ष  महोदय :  क्या  इन  दोनों  में  कुछ  अन्तर  हैं
 ?

 pet  हेम  ae  :  जी  नहीं  ।

 fat  कानूनगो :  यह  वस्त्रों  की
 डिजायन  के  बारे

 में  जो
 बात  मानो

 ayes  कह  रहे

 हैं  वद  रजिस्टर
 ट्रेडमार्क

 के  डिजायन  के  बारे  में  है
 ।

 —$____—___—

 faa  मंप्रेज़ी  में
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 महोदय
 :

 प्रदान  यह  पूछा  गया  था  कि  कुछ  लोग  नकली  डिजायन  शादी  बाजारों में

 भेज  रहे  हैं  और  क्या  इससे  उल्लंघन  नहीं  पौर  क्या  कार्यवाही  की  जा

 है  कि  दोनों  के  संबंध  में  कुछ  भी  गड़बड़ी नहीं  एक  डिजायन  बनायी  गयी  है  शर  दूसरी
 | जाली

 है

 fat हेम  जाली  डिजायन  को  रोकना  है  ताकि  हमारा  डिजायन  वहां  चल  सके  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  अमरीका  पर  भ्र भी  इस  देश  को  क्षेत्राधिकार  प्रदान

 नहीं  किया  है  ।

 मोटर-साइकिलों  का  निर्माण

 1१५४१  श्री  प्र०  चे  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १४  १९६० के

 तारांकित  संख्या  ८३७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संघ  सरकार  ने  मंसुर  में  मोटर  साइकिलों  के  निर्माण के  लिये  एक  कारखाने

 की  स्थापना  की  योजना  ,  का  शभ्रनूमोदन  कर  दिया है

 उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  ak

 उसके  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  श्रीमान

 बौर  (7);  ५०  सी ०  १७५  सी ०  सी ०  २५०  सी०  ato  की  जावा  जैटਂ

 मोटर  साइकिलें  बनाने  की  योजना  है  जिनमें  ८०  प्रतिशत  देशी  सामान होगा  श्र  ऐसा  उन्हें

 तीन  वर्ष  के  अन्दर  करना  १८  महीने  के  अन्दर  उत्पादन  कार्य  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।  प्रारम्भ

 में  ४८  प्रतिदिन  देशी  सामान होगा

 fat प्र०  चे  कया  किसी  भारतीय  फर्म ने  इस  मोटर  साइकिल  के  कारखाने की

 स्थापना  करने  के  अपने  aval  प्रस्तुत  किया

 fat  सन तु भाई  दाह  :  मसूर की  झ्राइडियल  मोटर्स  लिमिटेड ने  कहा  था  ।

 fat  बालकृष्ण  वासनिक  :  इस  तरह  के  कारखानों  के  लिये  विशेष रूप  से  मंसूर  पसन्द

 किया  जाता  है  ।  ऐसे  कारखाने  नागपुर  शादी  जैसे  किसी  केन्द्रीय  स्थान  में  क्यों  नहीं  स्थापित  किये

 जात े?

 fat  च्  शाह  :  माननीय  सदस्य  का  शायद  यह  विचार  है  कि  बंगलौर  में  कारखाना

 स्थापित  frat  जायेगा  ।  मंसुर  नाम  का  एक  नगर  भी  है  जहां  कोई  कारखाना  नहीं

 श्री  प्र०  चं०  इस  कारखाने  के
 बन  जाने पर  इसमें  कितना  उत्पादन  होगा

 ?

 >
 पृश्नी  मनु भाई  दाह

 :
 जब  कारखाने  में  सबसे  श्रमिक  उत्पादन  होने  लगेगा

 तब  १५,०००

 मोटर  साइकिलें बनेंगी  ।

 च्िध्यक्ष  महोदय
 :

 इससे  पूर्व  माननीय  सदस्य  ने  जो  agen  पूछा  उससे  स्पष्ट

 रूप  से  वह  यह  जानना  चाहते  थे  कि  एक  ही  राज्य  तथा  क्षेत्र  की  शर  क्यों  ध्यान  दिया  जाता

 उद्योग  अधिनियम  के  sepia  कारखानों  की  स्थापना  हर  क्षेत्र  में  क्यों  नहीं  की  जाती
 ?

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 fat  मदुराई  ang
 :

 इस  प्रकार  से  क्षेत्र  की  site  ध्यान  दिया  जा  रहा हा  मैसूर

 नगर  में  कोई  उद्योग  नहीं है  ।

 ध्रिध्यक्ष  महोदय :  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  एक  ही  राज्य  की  क्यों  ध्यान

 दिया  जाये  ।  मध्य  प्रदेश  प्रिया  बम्बई  राज्य  में  उद्योग  क्यों  न  चाल  किया  जायें
 ?

 मैं  माननीय

 मंत्री से  इस  बात  के  लिये  भ्रामरी  नहीं  करता  कि  वे  इसका  उत्तर  वे  इतना  अवर्य कह सकते हैं कह  सकते  हैं

 कि  अन्य  केन्द्रीय स्थान  के  मुकाबले  में  वहां  अधिक  सुविधायें  हैं  प्रिया  यह  कह  सकते  हैं  कि

 यद्यपि  मैसुर  नगर  भी  उसी  राज्य  में  है  किन्तु  वहां भी  एक  उद्योग  होना  चाहिये  ।

 श्री  प्रभाव शाह  :  कारखानों  को  हर  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  की  नीति  में  इस  बात  का

 ध्यान  रखा  जाता  है  कि  किस  क्षेत्र  से  प्रस्ताव  भराया  है  ।  हम  यह  बताने  की  कोशिश  करते  हे  कि

 अल्प  विकसित  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  जायें  ।  यदि  राज्य  का  दहर  दूसरे  शहरों  के  मुकाबले  में  श्रौद्यो

 दृष्टि से  बहुत  ज्यादा  विकसित  हो  तब  हम  उस  नगर  को  अन्य  नगरो ंके  समकक्ष  नहीं रख

 सकते  न  यह  HE  सकते  हें  कि  सारा  राज्य  प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  विकसित  हो  चुका  है  ।  वस्तुत

 state  रूप  से  अल्पविकसित  विभिन्न  क्षेत्रों  की  भी  उतनी  ही  आवश्यकता  होती  है  ।  यद्यपि  बम्बई

 औद्योगिक  दृष्टि  से  विकसित  है  किन्तु  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  के  कई  क्षेत्र  विकसित  नहीं  हें  ।  इसी

 प्रकार  कलकत्ता  भी  इस  क्षेत्र  में  बढ़ा  हुमा  है  किन्तु  पश्चिम  बंगाल  के  कई  भागों  में  कोई  उद्योग

 नहीं है  ।  यह  बात  मैसुर  नगर  फके  साथ  है  ।  उसके  चारों  तरफ  कोई  उद्योग नहीं  है  ।  जब

 वह  नगर  चुना  गया  तो  यह  कहने  का  कोई  कारण  नहीं  है  वे  वहां  इसकी  स्थापना न

 श्री  त्यागी  :  क्या  स्कूटर  बनाने  के  लिये  कारखाने  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  भी  सरकार

 के  विचाराधीन है  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  श्रीमान ।  दो  या  तीन  प्रस्ताव  विचाराधीन  हें  ।  उनकी  उचित

 रूप  से  जांच  होने  के  बाद  ही  सरकार  यह  निश्चय  करेगी  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करना  है  ।

 श्री यादव  नारायण  जाधव  :  इस  समय  मोटर  साइकिलों  की  कुल  कितनी  मांग  है  तो  देश

 कितनी  मोटर  साइकिलें  बनाई  जाती  हे  ?

 pat  मनु भाई  दाह
 :  इन  चीजों  का  च्  लगाना  कठिन  है  ।  जैसा  कि  सभा  को  मालूम

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  ५,०००  का  लक्ष्य था  ।  इसकी  पूर्ति  हो  गई  है  किन्तु  हमें  मालूम  प्लान
 कि  भ्रनुमान  कम  लगाया  था  ।  ततार  पंच  वर्षीय  योजना  में  १०,०००  का  लक्ष्य  सोचा  गया  था

 किन्तु  यह  भी  कम  मालूम  पड़  रहा  है  ।  भरत  मद्रास के  कारखाने  में  ५,०००  मोटर  साइकिलें बनाई
 जायेंगी  इस  कारखाने  में  'Y,000  तथा  शायद  भारत  के  किसी  अरन्य  भाग  में  भी  कारखाने  की

 स्थापना  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ताकि  क्षमता  की  कमी  के  कारण  परिवहन

 की  मदों  में  कमी  न  पावे  ।

 pat to  to  पट्टाभिरामन  :  क्या  यह  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  रखा  जायेगा  अथवा  सरकारी

 क्षेत्र  में  ?

 श्री  मनु भाई  शाहू
 :  इक

 भस्तलारं

 पं

 हार  गह

 शग  मे

 सित  लिया
 जा  रहा है  ।

 fat दी०  चं०  दार्मा  :  माननीय मंत्री  ने  बताया  कि  यहं  कारखाना  मैसूर  में  स्थापित  किया

 जायेगा  क्योंकि  वहां  से  ही  मूल  प्रस्ताव  प्राप्त  हुजरा  ।  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  इस  सिद्धान्त प
 पर  चलता  है  कि  जहां  से  सुझाव

 जाप  ही  नहीं  eter  किय  x

 ये
 ?

 रंगरेजी  में
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 pat  मनु भाई  शाह  :
 प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  अ्रत्यधिक  विकसित  स्थानों  को  छोड़  कर

 ऐसा  ही  किया  जाता  है  क्योंकि  सभा  कौर  प्सद् चदर  समय  समय  पर  ऐसा  निर्णय  करते  हे  कि  एक  ही  स्थान

 पर  उद्योगों  का  केन्द्रीयकरण रोका  जाये  ।  एक  फेमस  ने  ्ारम्भ में में  ही  एक  ऐसा  स्थान  चुना

 जिससे  एक  पिछड़े  क्षेत्र  का  विकास  हो  सकता  तो  हम  उनसे  दूसरा  सुझाव  मानने  को  नहीं  कंहते  |

 श्री  रामी  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  देश  में  उद्योगों  का  सर्वेक्षण  कराने  के

 लिये  कोई  समिति  स्थापित  करना  चाहता  है  ताकि  वह  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास

 के  लिये  एक  वृहद  योजना  तैयार  कर  सके
 ?

 fat  मनु भाई  ame
 :

 तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  खुद  ही  भारत  की  एक  वृहद  योजना  है  ।

 द्वितीय  अथवा  तृतीय  जो  भी  योजना  बनाई  जाती  है  उसके  पहले  सभी  श्रमिक  व  सामाजिक  पतलूनों
 पर  विचार कर  लिया  जाता  है  इस  पर  भी  विचार  कर  लिया  जाता  है  कि  कितना  माल  उपलब्ध

 है  प्रिया  कितने  संसाधन  हें  ।  इन  सब  बातों  को  देख  कर  ही  सारी  योजनायें  बनाई  जाती

 हूँ  ।

 ee  कििीनिनाााा

 seal  के  लिखित  उत्तर

 डाला  टायर

 1१५१९.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  aa  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उड़ीसा  फे  बड़ाजमदा  क्षेत्र  के  बारबिल  स्थान  में  R¥+

 साइज़  के  डाला  टायर  सुची  मूल्य  के  अ्रलावा  २००  रुपये  अतिरिक्त  मूल्य  पर  बिक  श्र

 यदि  तो  इस  बात  की  व्यवस्था  के  लिये  सरकार  क्या  नियंत्रण  रख  रही  है  कि  भारत

 में  डनलप  तथा  wer  विदेशी  टायरों  के  निर्माता  wat  एजेंटों  की  मौत  टायर  सूची  मूल्य पर ०  उ
 वो ं? बच

 मंत्री  मदुराई  :  शौर
 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता है  ।  परिशिष्ट  ४,  श्रतुबन्ध  संख्या  ७]

 डाक  तथा  तार  कर्मचारियों को  मकान  बनाने  के  लिये  पैदा धन  देना
 ी

 श्री  स०  मो०  बुर्जों

 *११२०-
 श्री  तंगदिली :

 कया  श्रीवास  शर  संभरण  मंत्री  ३१  १९  ic  के  तारांकित  संख्या  १३४६

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  कितने  कर्मचारियों  के  लिये  इस  बीच  मकान  बनाने
 के

 लिये

 धन  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  ;

 क्या  सरकार  ने  योजना  के  अधीनस्थ  wal  में  कुछ  छूट  देने
 के

 प्रश्न  पर  विचार
 कर

 लिया है  ;  air

 यदि
 तो

 -__~
 ती  में
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 निर्माण, श्रावास श्रौर संभरण श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  go  :  डाक  तथा  तार

 विभाग
 के  १५  कर्मचारियों के  अलावा  जिन्हें  २२  १९५८  तक  श्रीवास  निर्माण  के  लिये  afr

 धन  दिया गया  ३१  Reto  तक  डाक  तथा  तार  विभाग  के  ५४  व्यक्तियों  को  afer

 धन  मंजूर  किया  गया  है  ।

 कौर  निर्माण  afer  धन  नियमों  के  अनुसार  तथा  तार  विभाग

 केन्द्रीय  सरकार  के  उन  कर्मचारियों  जो  स्थायी  हे  भ्रमणा  जिन्होंने  लगातार  दस  वर्ष

 नौकरी  कर  ली  afer  धन  दिया  जा  सकता है  ।  afer  धन  केन्द्रीय  सरकार  फे  कर्मचारी  के

 २४  महीने  के  वेतन  अथवा  २५,०००  रुपये  जो  भी  राशि  कम  दिया  जा  सकता  है  |  छ

 art  के-सरकारी  कर्मचारियों  को  भ्र ग्रिम  धन  की  मात्रा  बढ़ाने  के  प्रशन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 दिल्ली  में  श्रमजीवी  लड़कियों  का  होस्टल

 1१५२३.  श्री  जीत  fag  सरहदी  :  कया  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 क्या  दिल्ली  में  श्रमजीवी  लड़कियों  का  एक  होस्टल  बनाने  का  विचार  है  कौर

 यदि  तो  इस  योजना  का  स्वरूप  कया  उसमें  कितना  खर्चे  होगा  होस्टल  में

 कितना  स्थान  उपलब्ध  होगा  ?

 श्रावास  कौर  संभरण  उपमंत्री  wo  कु०  :  श्र

 श्रीमान  ।  महिला  सरकारी  कर्मचारियों  के  खुद  के  रहने  के  लिये  होस्टल  बनाने  का  विचार  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  तैयार  किये  प्राक्कलनों  तथा  योजनाकारों में  थोड़े  बहुत  संशोधन
 की  शभ्रावश्यकता थी  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  पुनरीक्षित योजना  तथा  प्राक्कलन  तैयार

 कर
 रहा

 है  ।

 केन्द्रीय  भेषज  पुर्नानियंत्रण  संस्था

 1१५२४.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 >
 क्या  केन्द्रीय  भेषज  पुर्नानियंत्रण  संस्था  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  को  भ्रत्तिम  रूप  दे  दिया

 -  ait

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  ate  wa  प्रस्ताव  विचाराधीन है

 उसे  रूप  देने  में  कुछ  समय  लगेगा  |

 बम्बई  गोदी  श्रमिक  बो

 कि  |  PPRRRR,  geet  पिल्ले
 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बम्बई  गोदी  श्रमिक  बोर्ड  ने  जो  राज  सहायता-प्राप्त प्रौद्योगिक  गृह  निर्माण  योजना

 तैयार  की  थी  उसके  अधीन  कितने  मकानों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव किया  गया  था  ;

 बनाया कितने  मकान
 mm है

 अमल  गरज  में
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 उसके  लिये  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है

 यदि  कुछ  भी  सहायता  नहीं  दी  गई  हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्र

 क्या  मकानों  के  निर्माण  के  निमित्त  धन  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  लगाने  के

 लिये  गोदी  कमेंचारी  नियोजन  विनियमन  अधिनियम  के  अ्रधीनस्थ  योजना  का  संशोधन  किया  जा

 रहा
 है  ?

 किम  उपमंत्री  आबिद  RXoo  t

 ate  की  निधि से  ५७१  मकान  बनाये  गये  हैं  ।

 ate  बस्ती  के  सम्बन्ध  में  ats  ने  जो  वचन  दिये  थे  उनको
 पूरा  करने  के  लिये

 उसे  ५  लाख  रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  था  ।

 समुद्री  में  रासायनिक  उर्वरकों  का  उत्पादन|

 1१५२७  श्री  तंगामणि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  fat  में  इस  समय  रासायनिक  उर्वरकों  के  उत्पादन  में  कुछ  कमी  रह  गई  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हे  ;

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  विशेष  प्रकार  के

 भट्टी  के  कोयले  के  पुरी  आवश्यकता के  अनुसार  न  मिलने  के  कारण  ही  समुद्री में  उत्पादन

 में  कमी  हुई  है  ।  खान  श्र  इंधन  मंत्रालय  ने  श्री  इस  प्रकार  के  कोयले  की  समुद्री  की  मांग

 पुरी  करने  में  सहायता  की  है  यह  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हे  कि  कहीं  और  से  दीर्घावधि  के  पर

 उपयुक्त  प्रकार  का  कोयला  प्राप्त  किया  जाये  ।

 भारत  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय फिल्म  समारोह

 *  १४५२८.  श्रीमती  मिनीमाता  :  व्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  Qe go-€ 8 F में  भारत  में  एक  wearer फिल्म

 समारोह  का  आयोजन  कर  रही  है  ?

 सुचना  WIT
 प्रसारण  मंत्री  सरकार  १९६१  के  भारत  में  एक

 भ्रन्तर्राष्टीय फिल्म  समरोह  के  प्रायोजन  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  ही  है  ।

 रग  का  कारखाना

 *RYR  श्री  सरजू  पांडे  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १२  १९६० के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १०६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  करेंगे कि

 पश्चिम  जमंनी  कंसोर्टियम  के  साथ  भारत  में  जो  बातचीत  हो  रही  थी  कया  उसे

 इस  बीच  अन्तिम  रूप  दे  दिया गया  है

 तो
 यह  कारखाना  देश  के  किस  भाग  में  खोला  जायेगा  ;

 मल  अ्रंग्रंजी  में
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 उसकी  उत्पादन  क्षमता
 क्या  होगी  ;

 और

 उस  पर  कितना  व्यय  होगा
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से  एक  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रखा

 जाता है  ।  |

 विवरण

 जैसा  कि  २२  Rego  को  पूछे  गये
 तारांकित  प्रश्न

 संख्या  १०२३  के  उत्तर

 में  पहले  ही  बताया  जा  चुका
 To

 जर्मनी
 की

 फर्मों  के  कन्सर्टियम  से  मूलभूत  रसायन  तथा

 अ्रन्त:वर्तीय  cara  बनाने  की  एक  प्रायोजना  स्थापित  करने  के  बारे  में

 बातचीत  पुरी हो  चुकी  हैऔर  करार  का  एक  सर्वसम्मत  मसौदा  तैयार  कर  लिया  गया  है  थो

 भारत  सरकार  तथा  To  जमीन  फर्मों  के  अनुमोदन  के  बाद  लाग  होगा  |

 जैसाकि  २२  PEUE  को
 सदन

 की  मेज
 पर  रखे

 गये  एक  विवरण  में

 बातया  गया  सरकार  ने  अ्रन्त:वर्त्तीय  पदारथ  संयंत्र  बम्बई  राज्य  के  पनवेल  स्थान  के  पास

 भ्रष्टा  खरपाड़ा  में  लगाने  का  अस्थायी  तौर  पर  निश्चय  लिया है  ।  कारखाने के  वास्तविक

 स्थान  का  भ्रान्ति  निर्णय  पं०  जमीन  फर्मों  के  दौल्पिक  विशेषज्ञों  की  सालह  से  किया  जायेगा  ।

 इसमें  शरू में  लगभग  ४०  भ्रन्त:वर््तीय  पदाथ  बनाने का  प्रस्ताव  है  ।  इसकी  कुल

 उत्पादन  क्षमता  लगभग  २४,०००  टन  प्रतिवर्ष  होगी  ।

 इस  प्रायोजना  की  पूंजीगत  लागत  लगभग  ११  से  १२
 करोड़  रुपये  तक  होने  का

 म्रतुमान  है  ।  इसमें  कार्यकारी  पूंजी  कौर  बस्ती  की  लागत  शामिल  नहीं  है  ।

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना

 थी  राय १४३२८
 Lait  कालिका  सिह  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  इस  अधिवेशन  में  पेदा  नहीं  की  जा

 सकेगी

 इसके क्या  कारण  हें  ;  ग्रोवर

 इसके  कब  तक  पेदा  किये  जाने  की  ara  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं० -  :  से  (7)  तीस ग  पंचवर्षीय  योजना  की

 प्रारम्भिक  रूपरेखा  तैयार  करने का  काम  चल  रहा  है
 |  ara है  कि  मई  महीना  के

 |  में  सरकार  के  विचार  के  लिये  तैयार हो  जायेगा  तौर  जून  के  शुरू  में  कर  दिया

 जायेंगी  ।  प्रकाशन  के  वाद  तुरन्त  ही  सदस्यों
 को

 कापियां
 मेज  दी  जायेंगी  |  ऐसा  ख्याल  है

 कि  प्रारम्भिक  रूपरेखा
 पर  संसद  द्वारा

 आगामी  अधिवेदन  में  विचार  किया  जायेगा  |
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 सरकारी  क्वार्टरों  का  दिया  जानता

 1१५३७.  श्री  मु०  तारिक  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  २२

 १९६०  के  तारांकित  wer  संख्या  २६७  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसे  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामलों की  जांच  कर  ली  गयी है  जिनके

 दिल्ली /नई  दिल्ली  में  या  तो  खुद  अपने  मकान  हें  या  जिनकी  माता  अथवा  पिता  के  मकान हैं
 लेकिन वें  स्वयं  नियमानुसार  पात्रता  के  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  किये  बिना  सरकारी  क्वार्टरों  में  रह

 और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 श्रावास  wit  संभरण  उपमंत्री  है  क ु०  :  (*)  श्रीमान्  |

 जिन  पदाधिकारियों  के  भ्रमणा  जिनके  मां  बापों  के  दिल्ली  दिल्ली  में  भ्रपने  मकान  हैं  तथा

 जिनके  पास  सरकारी  क्वार्टर  ऐसे  ६३  मामले  शहरी  तय  कि  जाने हैं

 ८०  मामले  तय  हो  चुके  हैं  ate  सम्बन्धित  अधिकारियों के  सम्बन्ध  में  जो  निर्णय

 किये  वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 (१)  '४५  व्यक्ति  सामान्य  किराया  दे  कर  सरकारी  क्वार्टर  में  रह  सकते है

 (२)  ८  व्यक्तियों  को  सामान्य  किराया  दे  कर  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुण  के

 अधार  ३  से  ६  महीने  तक को  अवधि  के  लिये  भ्र नुम ति  दे  दी  गई  है  |

 (3)  €  व्यक्ति बढ़ा  हुआ  किराया  दे  कर  ही  रह  सकते  हैं  ;

 (४)  १८  व्यक्तियों  के  मामले  में  यह  निर्णय  दिया गया  है  कि  उन्हें  सरकारी  क्वार्टर

 में  रहने  का  भ्र धि कार  नहीं  है  किन्तु  उन्हें  क्वार्टर  खाली  करने  के  लिय  कुछ

 समय  दिया  गया  है  यदि वे  बढ़ा  हुसना  किराया  देते  रहें  ।

 मद्रास  के  गोदी  श्रमिकों  के  लिये  मकान

 1१५३५  श्री  तंगामणि :  कया  शम  ake  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  करेंगे

 कि

 क्या  मद्रास  गोदी  श्रमिक  ats  ने  बम्बई  गोदी  श्रमिक  ats  की
 तरह  गोदी

 श्रमिकों

 के  लिये  कुछ  मकानों का  निर्माण  किया है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 fora  उपमंत्री  आबिद  नहीं  ।

 धन  की  कमी  के  कारण  नहीं  किया  जा  सका  है
 ।

 तथापि  ats  यह  प्रयत्न कर

 रहा  है  कि  अपनी  कल्याण  निधि  में  से  कुछ  धन  निकाल  कर  वह  अपने  श्रमिकों  के  लिये  थोड़े

 से  मकान  बनवा  दे
 !

 भारतीय  seat  का  पाकिस्तान  से  धावा

 *  १४५३९.  श्री  सरजू  पाण्डेय
 :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  १२  १९६०  के  तारांकित  प्रशन

 संख्या
 ey  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गंगानगर  पर  जिन  भारतीय

 re  pec  ——$_—

 मृ  पैकेज
 में
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 डाकघरों  ने  श्रावण  किया  था  उन्हें  लौटाने  कौर  उनके  द्वारा  लटी  गई  सम्पत्ति  को  वापस  करने
 के  बारे  में  पकिस्तानी  अधिकारियों  के  साथ  जो  बातचीत  चल  रही  थी  उसमें  इस  बीच  क्या

 प्रगति  हुई  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  मेनन )  पश्चिमी  पाकिस्तान  पुलिस के
 कारियों  ने  राजस्थान  पुलिस  को  सुचना  दी  है  कि  जिन  डाकिनों  ने  गंगानगर  पर  धावा  बोला

 उनका  मामला  aa  विशेष  सैनिक  श्रदालत  के  सामने  है  ।  पश्चिमी  पाकिस्तान  पुलिस  ने

 डाकघरों  से  लट  का जो  ऊंट  श्र  नोट-बरामद  क्या

 वह  अ भी*  तक  भारतीय  अधिकारियों  की  वापस  नहीं  किया  गया  है  ।  राजस्थान  के  अधिकारी

 इस  मामले  पर  लिख  कर  रहे  हैं  |

 ध्रान्ञ्न

 वेश  में  हाथ  के  बने  कागज  का  निर्माण
 श्री  fo  मधुसुदन  राव :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  त्रिपन  प्रदेश  में  हाथ  के  बने  कागज  के  निर्माण  के  लिये  वहां  के  व्यक्तियों

 तथा  संस्थानों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है

 यदि  तो  REYS—HE  में  इन  संस्थानों  को  कुल  कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  गई

 उक्त  प्रविधि  में  प्रत्येक  संस्था  ने  कुल  कितना  कागज  बनाया  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  श्रीमान

 )  और  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण  संलग्न  किया  जाता  है  |

 दिखाये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ८]

 शिक्षित  ब  रोजगार

 1२१४९  श्री  Fo  मधुसुदन  राव  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  प्राप्  प्रदेश  में  PeYs—HE  के  मु  MAT  LC LACTRE
 vn  ५  €& ८  में  fata  बेरोजगारों

 की  संख्या  बढ़  गई  है  ;  AK

 दिक्षित  व्यक्तियों के  बीच  बेरोजगारी  दूर
 करने

 के  लिये
 सरकर  द्वारा  आरम्भ

 की  गई  योजना  का  क्या  परिणाम  हमा  है
 ?

 fara  उपमंत्री  (tt  आबिद
 :  जी  हां  ।  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  चार लूँ  रजिस्टरों

 में  शिक्षित  प्रार्थियों  संख्या  १९४५८  के  अन्त  में  20,2€0  से
 दिसम्बर

 १९४९

 के  अन्त में  ३२,४२६  हो  गई  ।

 विभिन्न  योजनाओं  द्वारा  शिक्षितों  के  लिये  भी  रोजगार  के  अतिरिक्त  अवसर  दिये

 जारहे
 हैं

 मूर  wast  में
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 प्रकाशन  विभाग

 २१४५०.  श्री ह  मधुसुदन  राव  :
 कया  सूचना  BC  प्रसारण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे
 कि  ३१  PeUE  तक  प्रकाशन  विभाग  को

 कुल  कितना  लाभ  gar  ?

 1  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  :  प्रकाशन  विभाग  द्वारा  जीत  कुल  लाभ  के
 झांकने देना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  यह  वाणिज्यिक विभाग  के  रूप  में  नहीं  रखा  जाता  तथा  हानि
 व  लाभ  का

 कोई  लेखा  नहीं  रखा  जाता ।  इस  भ  (२१  १९६०  किताबों  इरादी

 की  बिक्री
 से  कुल  २३,०४,३४५८  रुपये  प्राप्त  हुये  ।

 विदेशों में  भारतीय  योगी

 TRA.  श्री  दो०  Wo  फार्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  qe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  योगी  कुछ  यूरोपीय  देशों  में
 प्राणायाम  को

 योग  शिक्षा दे  रहे  हैं

 क्या  एसा  सरकार  द्वारा  निकाली  गई  किसी  योजना  के  अन्तर्गत  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  योजना  का  विवरण क्या  है  ;

 वे  किन-किन  देशों  में  शिक्षा  दे  रहे हैं  ?

 मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री
 जवाहरलाल

 :  भारत  सरकार

 को  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 से
 भारत  सरकार  ने  कोई  योजना  नहीं  निकाली है  ।

 कागज  खरीदने  के  faa  स्टरलिंग

 1२१५२.  श्री  व०  Go  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रंगे  कि  :

 भारत  सरकार
 ने  कागज  खरीदने

 के  लिय  कोई  स्टिंग  आवंटित  किंया

 है  ;

 तो  कितना  तथा  किस  तारीख
 को  ;

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कभी
 तक

 उसका  उपयोग  नहीं  किया  शौर
 "

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैँ  ?

 १वाणिज्य  मंत्री  :  श्रीमान
 ।

 से  (&).  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 राज्य  व्यापार  निगम

 1२१५३.  श्री  वें
 ०

 To  नायर  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि  PeYe—E  में  आयातित  सामान  पर  प्रत्येक  बन्दरगाह  पर  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कुल

 कितना  डैमेज  दिया  ae  उसके  क्या  कारण  है
 ?

 मंत्री  कानूनगो )  :  वर्ष  PERG—VE  में  झ्रायातित  वस्तुभ्नों  पर  राज्य  व्यापार

 निगम  ने  कोई  डैमेज
 नहीं  दिया  )

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उत्तर  प्रदेश  में  श्रमिक  कल्याण

 1२१५४.  श्री  सरजू  पाण्डेय  :  गया  योजना  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 वर्ष  में  उत्तर  प्रदेश  में  श्रमिक  कल्याण
 के

 कामों  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  उत्तर  प्रदेश को  कितनी  धनराशि  नियत  की
 गई  हैं  ;

 कौर

 किन-किन  कामों  के  लिये  धन  दिया  गया  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  :  ११२.  ००  लाख  रुपये  |

 (7)  इस  धन  की  सहायता  से  कारीगरी  को
 शिक्षा

 जनशक्ति
 व

 नियोजन  तथा

 ay  श्रमिक  कल्याण  की  योजनाओं  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  मं  लघु  उद्योग

 1२१५५.  श्री  सरजू  पाण्डेय
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  लघु  उद्योग  सेवा  संस्था  से  कितने  उद्योगों  को

 सहायता  मिल  रही है

 किस  प्रकार  की  सहायता  दी  जाती  है  ;  और

 उन  कारखानों  के  नाम  क्या  हैं  ?
 +

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से  विवरण  संगठन है  ।

 परिशिष्ट  ४,  अ्रनुबन्ध  संख्या  €]

 उत्तर  प्रदेश  में  मध्यम  राय  वर्ग  श्रीवास  योजना

 1२१५६.  श्री  ध्  पाण्डेय  :  कया  श्रावास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  at  FEYE—Fo  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  को  मध्यम  राय  वाले  वर्ग  के  लिये

 श्रीवास  योजना  के  श्रन्तगंत  कुल  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  तथा  कितनी  दी

 श्रीवास  श्र  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  :  व्य  FEXE—To

 के  लि  उत्तर  प्रदेश  को  मध्यम  श्राय  वाले  वर्ग  के  लिये  श्रीवास योजना  के  aia  कुल  ५०  लाख

 रुपये  नियत  किये  गये  ate  जीवन  बीमा  निगम  ने  ३१-३-१९६०  के  पूर्वे  ही  सारा  धन  दे  feat

 शिमला  में  भारत  सरकार  का  मुद्रणालय

 रास  कृष्ण  गुप्त
 1२१५७.

 प  श्री  पदम  देव  :

 क्या  श्रीवास पौर  संभरण  मंत्री  १६  PELE  के  झ्र तारांकित  ब्रह्म  संख्या

 ३३  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 को  कृपा  करें  कि

 :

 शिमला  में  भारत  सरकार  के  मुद्रणालय  के  नप  भवन  के  लियें  जो  स्थान  चुना

 गया
 क्या  वह  इस  बीच  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  भवन  के  निर्माण के  लिये  क्या  किया  गया  है

 मूल  ait  में
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 श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  प्रनीत  कु०  :  शिमला में  भारत

 सरकार  के  मुद्रणालय  के  नये  भवन  के  लिये  चुना  गया  स्थान  अन्तिम  रूप से  कर  लिया

 गया है  |

 वरिष्ठ  कारीगर  श्र  संबंधित  इंजीनियर  द्वारा हाल  ही  में  स्थान  का  सर्वेक्षण

 किया गया  है  ate  प्रारम्भिक  योजना  तथा  निर्माण  art  के  लिये  प्राक्कलन  तैयार  किया जा
 >

 tel  e  |

 ठेकेदारों  के  घिन  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण

 राम  कृष्ण  गीत
 1२१५८  श्री  dio  |. ह ०

 गया  श्रम
 कौर

 रोजगार  मंत्री  १८  PENE  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ACES

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पांच  चुने  हुये  उद्योगों  में  ठेकेदारों के  अधीन  काम  करने  वाले

 श्रमिकों  की  दशा  के  बार ेमं  लेबर  शिमला के  डाइरेक्टर  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षणों  की

 रिपोर्टों  पर  विचार  कर  लिया  है

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  gare
 ?

 faa  उपमंत्री  आबिद  चली  )  :  लौह  वयस्क  की  खानों  ,  पेट्रोलियम
 कारखाने  तथा  तेल  पत्तन  तथा  रेलों के  बारे में  सर्वेक्षण  की  रिपोर्टों  पर  संबंधित

 मंत्रालयों  के  परामर्श से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  भवन  तथा  निर्माण कार्य  उद्योग  के  बारे  में

 सवाल  रिपोर्टे  अभी  लेबर  ब्यूरो  के  डाइरेक्टर से  मिलने  वाली  है  ।

 समवाय  aaal  के  लिये  डिप्लोमा  कोसे

 1२१५९
 श्री राम  कृष्ण  गुप्त

 श्री  प्र०  चे  बरुआ

 क्या  बाणी  तथा  उद्योग  मंत्री  १८  १९४५९  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 १६९४  के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  योग्य  व्यक्तियों  की  मांग की  पूति

 करने  के  लिये  समवाय  सचिवों के  लिय  एक  सार्टिफिकेट  तथा  डिप्लोमा  कोसे  शरू  किये  जाने के

 संबंध  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )
 समवाय  सचिवों  के  व्यवसाय  तथा  साथ  ही  पाठ्यक्रम

 निर्धारित  करने  तथा  परीक्षा यें  करने  संबंधी  सभी  विषयों  के  बारे  में  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिये

 सरकार  ने  संबंधित  कुछ  हितों  के  प्रतिनिधियों का  एक  मंत्रणा  ats  स्थापित  करने  का  fea

 किया  है  ।  इस  बोर्डे  की  बैठक  निर्कट  भविष्य  में  होगी  |

 दिल्ली  में  उद्योगों  के  लिए  श्रनतन्थान  केन्द्र

 1२१६०.  श्री  राम  कृष्ण गुप्त  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १७  PEXE  के

 प्रश्न  संख्या  १७४२  के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्ली  में

 मिट्टी  के  बतन  ढलाई  शौर  फलपरिरशण  के  उद्योगों  के  लिये  भ्रनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  की

 योजना किस  दशा  में  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 १
 उद्योग  मंत्रो  सन भाई  दिल्ली  .  प्रशासन  द्वारा  बनायी  गयी  एक  उपसमिति  वे

 wa  योजना  पर  विचार  कर  लिया  है  ae  उसे  कर्ब  आयोजन  आयोग  के  पास  विचारार्थ बेचने

 जायेगी  | से  पहले  दिल्ली  विकास  मंत्रणा  बोर्ड
 की

 बैठक  में  उस  पर  चर्चा  की  समानता

 प्रजाजन  समिति

 श्री  राम  कृष्ण गप्त
 1२१६१

 दी०  चे

 aria कत कया  प्रधान  मंत्री  २७  PELE  के  ता  प  त  प्रशन  संख्या  ५७६  के  उत्तर  के  संबंघ में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  पश्चिम  पाकिस्तान  कौर  प  जाब  सरकारों  की  विभाजन  समिति  की  कोई

 बसव  इस  बीच  उन  विषयों  पर  चर्चा  करने  के  लिये  जिनके  बारे  में  पहले  कोई  समझौता  नहें

 gar  हुई  थीं
 cag

 यदि  at,  तो  किन  किन  विषयों  पर  समझौता हो  गया है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  कौर  जी

 नहीं

 दण्डकारण्य  योजना

 1२१६२  श्री  To  Ho  देव  :  कया  पुनर्वास  तथा  झ्रल्पसंख्यक-काप  मंत्री  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  बोरिया  उमरकोट  सडक  के  सुधार  के  far  कितनी  रकम  दी

 गयी  है

 यह  काम  कब  पूरा  हो  जायगा

 यह  काम स्थानीय  ठेकेदारों  या  विस्थापित  व्यक्तियों  जरिये  कराया  जाता  है  ;

 च
 क्या  इस  काम के  लिये  दिये  जाने  वाले  दरों  की  a  सूची  ate उस  क्षेत्र में  उड़ीसा

 निर्माण  and  विभाग  के  दरों  की  अनुसूची  एक  ही  है
 ?

 तथा  झल्पसंख्यक-फ्ार्य
 मंत्री  मेहरचन्द  :  दण्डकारण्य  बिकास

 साधिकार  ने  इस सड़क  कां  केवल  एक  हिस्सा  थ  पपदाहांडी  से  उमर कोढ  तक  का  हिस्सा  सुधार

 के
 लिये  लिया  है  ।  इस

 हिस्से  के  सुधार
 के

 लिये
 १७.  ५३

 लाख  रुपये  का  अनुमान
 मंजर

 किया  गया
 है

 लगभग  दो  साल  में  ।

 यह  काम  थोड़ा  ठ  केदारों  के  जरिये
 थोड़ा

 विस्थापित  व्यक्तियों  कौर  झादिम

 जातियों  के  जरिये  कराया जा  रहा  है  ।

 इस  काम  के  लिये  ग्र नू दान  दण्डकारण्य  पर  अनुसूची  के  आघार  जो  स्थानीय  निर्माण

 कार्य  विभाग
 के  दरों  की  wat  को

 ध्यान  में  रख  कर  बनायी गयी  तैयार किये  गये  थे  ।

 सल  अंग्रेजी  में

 329  (AT)
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 फेनिल  एक्टिव  एसिड as

 1२१६३.  श्री  प्र०  के०  देव
 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  PEYS—YE  श्र  १९५६-६०  में  फेनिल  एक्टिव  कितनी  मात्रा

 में  विदेशों  से
 भारत  में

 मंगाया
 गया  कौर  दत्त  में

 कितनी
 विदेशी  मुद्दा  aa  हुई  ;

 उस
 का  देश  में  कित  प्रकार  उपयोग  किया  जाता  है  ;

 ~
 प्रादेशिक  अनूठे वान  प्र  हैदराबाद  में  किये  गये  निसंतान  के  फलस्वरूप  क्या

 देश  में  वाणिज्यक  पैमाने  पर  फेनिल  एक्टिव  एसिड  का
 उत्पादन  शुरू  किया  जा  सकता

 द

 उस  के  उत्पादन  के  लिये  एक  उद्योग  स्थापित  करने  में  कितने  धन  की  ग्रा वश्य कता

 होगी
 ;

 ak

 (=)  क्या  देवा  में  उस  के  उत्पादन  के  लिये  लाइसेंस  के  लिये  कोर्ट
 नाथा  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 ्य
 इमा ह  या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  में  उस  का  उत्पादन  करना  चाहती

 उद्योग  मंत्री  (  मनु भाई  दाह  )  :  से  विवरण  संकलन  है  ।

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  Ro]

 बेनजीर  क्लोराइड

 1२१६४.  श्री  To  करे  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  REYG—YE  रोक  REXE—Ko  में  बेनजीर  sates  कितनी मात्रा  में  विदेशों

 सरे  भारत  में  मंगाया
 गया

 कौर  उस  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खं हुई  ;

 उस का  देश  में  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाता

 प्रादेशिक  श्रनुसंवान  प्रयोगशाला  serrate  में  किये  गये  अनुसंधान  के  फलस्वरूप

 क्या  देश  में  वाणिज्यिक  पैमाने पर  ier  कोरा  ड  का  उत्पादन  शुरू  किया  जा  सकता है  ;

 उस  के  उत्पादन
 के

 लिये
 एक  उद्योग  स्थापित  कर  में  कितने  घन  की  आवश्यकता

 (=)  क्या  देश  में  उस  के
 उत्पादन

 के  लिये  लाइसेंस  के  लिये  कोई
 आवेदन

 पत्र  प्राप्त
 या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  में  उसका  उत्पादन  करना  चाहती  है  ?

 मंत्रो  (  श्री  मनु भाई  शाह  )  :  से  विवरण  संलग्न  है  ।

 परिशिष्ट  ४,  maar  संख्या  ११]
 पौ

 वाइट्रियत  =  एनिमल्स '

 1२१६५.  श्री  प्र०  फे०  देव  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 ad  PEXS—KE  RPENYE—FO  में  बाम्बे  के  लिए  वाइट्रियस  एनिमल्स  कितनी

 मात्रा
 में  विदेशों से  भारत  में

 मंगाया
 गया

 कौर  उस  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई
 ;

 ao

 t  मूल  अंग्रेजो  में
 नन्द  \e स  गी  | ‘Phenyl  Actic

 wWenzyl  Chluride

 \Vietreous  Enamels.



 २७  १८८२  लिखित  उतर  २५१७

 उसका  देश  में  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाता है  ;

 केन्द्रीय  arpa  मूच्छिर्त  अनुसंधान  कलकता  में  किये  गये  झनुसंघान

 ने  फलस्वरूप  क्या  देश  में  वाणिज्यिक  पैमाने  पर  तांबे  के  लिए  वा  ट्रीय  एनिमल्स  का  उत्पादन

 किया जा  सकता

 उस  के  उत्पादन  के  लिव  एक  उद्योग  स्थापित  करने  में  कितने  धन  को  ग्रा वद यकता  होगी  ;

 और

 क्या  देश  में  उस  के
 उत्पादन

 के
 लिये  लाइसेंस  वे

 लिये  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त हु  है
 या

 सरकार  सरकारी  क्षेत्र  में  उस  का  उत्पादन  करना  चाहती
 ?

 मंत्रो  मनु भाई  :  चूंकि  देश के  शिकायात  व्यापार  वर्गीकरण  में

 तांबे के  लि  वाइट्रियस ए  नाम  का  स्पष्ट  उल्लेख  नहीं  है  इसलिए  उस  के  आयात  के

 अलग  धाकड़  बताना  संभव  नहीं  हैं  ।

 सपंकेतकारी  अज़ार  a  मोटेल  जैसे  घड़ी  के  टे  लीफोन  पानी  के

 बिजली  वे  मीटर  इरादी  तैयार  करने  में  उनका  काफी  प्रयोग  किया  जाता है  |

 केन्द्रीय  कांच  ग्रोवर  मच्छी  ग्रनुषंघान  कलकता  ग्लास

 we  सिरेमिक्स  रिसाव  में  जो  तरीका  निकाला  गया  वह  कलकते  की

 एक  फेम  को  दे  दिया गया  है  कौर वह  प्र/रम्म में पानी के मीटर में  पानी  के  मीटर  के  डायल  तेयार कर  रही  है  ।

 वर्तमान  एनीमल  कार  किसी  अतिरिक्त  साज  सामान  के  उस

 चीज  को  तैयार  कर  के  का  काम  प्रारम्भ  कर  सकती  है  ।

 यद्यपि  एनिमल्स  तैयार  करने  के  लिए  सरकार  को  उद्योग  अर  विनियमन )

 १९५१  केलटोन  न  लाइसेंस मंजूर  करने  के  लिए  आवेदन पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  फिर

 भी  तांबें के  लिये  वारिस  एनिमल्स  तैयार  करने के  लिये  कोई  शभ्रावेदन पत्र  नहीं  प्राप्त  हुमा

 सरकारी  क्षेत्र  में  इसका  उत्पादन  करने  के  सम्बन्ध में  श्रमी  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 डिवोर्स  जेनिन

 1२१६६.  श्री  प्०  Fo  देव  :
 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  PEYG—NE BIZ WIT  REYE—Ko  में  डियोन  जेनिन  कितनी  मात्रा  में  विदेशों  से  भारत

 में
 मंगाया  गया  कौर उस  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई  ;

 उस  का  देश  में  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाता  है  ;

 प्रादेशिक  waar  जम्मू  में  किये  गये  अनुसंधान  के  फलस्वरूप  ब्या

 देवा  में  वाणिज्यिक  पैमाने  पर  डियोसजेनिन का  उत्पादन  शुरू  किया  जा  सकता  है  ;

 उस  के  उत्पादन  के  लिये  एक  उद्योग  स्थापित करने  में  कितने  धन  की  श्रावद्ककता

 शरीर

 क्या  देश  में  उस  के  उत्पादन  के  लिये  लाइसेंस के  लिये  कोई  आवेदन पत्र  प्राप्त  gare

 या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  मे ंउसका  उत्पादन  चाहती है
 ?

 tia  अंग्रेजी  में
 र
 Dioagenin.



 ......
 थ

 क
 गान  प

 ४१८
 क  ह

 बर

 ip
 क

 EKO

 taste  मंत्री  (  प्री  मनु भाई  शाह  \  )  डियोसजेनिन
 ''

 का  2  के  व्यापार

 वर्गीकरण  में  ree  उल्लेख  नहीं  है
 ।  इसलिए  इस  के  आयात  के  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सोन  प्रो  अन्य  स्टेरोयडल  हारमोन्स  के  लिए  प्रा  ठीक  कच्चे  माल  के  तौर  पर  सका

 योग  किया  जाता  है  ।

 डियोसकोरिया
 ट्यूब्स  से  डियोसजेनिन तयार  करने

 तरीका
 प्रादेशिक

 प्रनुसंघान

 जम्मू  में  निकाला  गया है  जोर वह  भारतीय  पेशेन्ट  के भ्रन्तगंत  |  प्राता

 पचास  किलोग्राम  डि योल जेनिन  के  उत्पादन  के  लिए  ४५,०००  रुपये  की  पूंजी  लागत  लग  ग  ग

 मान
 है

 उपयुक्त  MATA  के  झा घार पर  इसे  तयार  करने  को  एक  योजना  पहले  ही  गुप्त  हो  च
 को

 ह
 उस  पर  विचार हो

 रहा  ।  ( farafes )  हारमोन्स  के  उत्पादन के
 लिये

 a4
 eee

 are  |  उस  के  उत्पादन को  योजना  में
 डियोसकोरिया

 ज प
 से
 उत्पादित वस्तु  से  श्रन्तवंतों  उत्पादित  वस्तु  के  तौर  पर  डियोसजनिन  के

 ome कल्पना  तरकारी  क्षत्र  में  ७ प्रभा  इस  वे  उत्पादन को  कोई  योजना नहीं  है  ।
 थ

 fazdl  फीला  जिसे  एण्ड  केमिकल्स  लिमिट ड

 थ्री  पाटेकर  :  व्या  वाणिज्य तथा  उपयोग  पगा  यह

 चलाने  को

 की  4  करेंग कि  :

 सिंदरी
 न  फॉटलाइजस  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  का

 दक  लि

 त्र  पूर्ण  हो  गप  उनकी  क्षमता कितनी  wk

 विस्तार

 दूसरो  पंचवर्षीय  योजना  के  तक  उत्पादन  को  क्षमता  कितनी ह  !

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  जो  विस्तार

 संयंत्र

 Ris  es
 चुके  ं

 उनको  प्रस्थापित  क्षमता  प्रतिदिन  ७०  टन  रि
 पा

 ४००  टन

 |  अनुकूलतम  उत्पादन  तब  होगा  कि  नाइट्रोजेनस

 कटर  में  सामान्यतया  होने  वालो  प्रायोजक  कठिनाइयों  पर  धीरे  धीरे  काबू  पा

 feat जा

 acta  a

 पारकर  oe

 वितरित  पारिणग्रहो  :

 कया  खाए
 तथा  उद्योग  मंत्रो  पह  बता  क  रें

 १९६०  को  भार

 विभिन्न

 co

 मंगनी

 कौर  कच्च
 ) 2 Sa, vee ap Hig aT Atel ATat AAT FH fT TST;  था

 er  तस  में  से  कितना  राज्य  व्यापार  निगम  का  हे  झ
 Ol  ae  कि

 नो

 एए

 ध्यवितत्रों

 प्लन  :
 eye भोर

 a  ee

 वाला  विवरण  संगीत  है an
 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  १२]  ।

 वि

 1  मूल  अंग्रेजी में

 थ  थ
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 मूंगफली  के  तेल  कौर  तलो  निर्यात

 1२१६८.  श्री  पांगरकर  :  कया  बाशी  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 वर्ष  REXE—To  में  कितना  मांग
 ली  का  तैल

 प्मौः  कितनी  खली  भारत  से

 बाहर  भेजी
 a

 किन  किन  देशों  को  उनका  निर्यात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  घौर
 विवरण

 संलग्न  है  ।

 परिशिष्ट  ४,  श्रनुबन्ब  संख्या  १२]

 निर्यात  लाइसेंस

 QWVo.  att  विभूति  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  के  विभिन्न  भागों  के  किसानों को  नगदी  की  फसलों जैसे

 कालो  मूंगफली  ak  कपास  इरादी  का  निर्यात  करने  के  लिये  निर्यात  लाइसेंस  देने

 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  कब
 ?

 वाणिज्य  मंत्रो
 :  are  :  कच्चे  पटसन  का  निर्यात  स्टेट  ट्रे  डिग

 कारपोरेशन  के  द्वारा  किया  जाता  ।  seal  तथा  काली  fas  के  निर्वात  का  नियंत्रण  नहीं  किया

 ।  उत्पादकों  को  सहकारी  समितियों  को  हाथ  से  चुनी  हुई  बढ़िया  मूंगफली के  दानों  तथा

 कुछ  किस्मों  की  कपास  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  पहले  ही  दी  जा  चुकी  है  जिस  के  निर्यात  का

 नियमन  कोटा  प्रणाली
 केरल

 पर  किया  जाता  है
 ।

 वत्स  का  आयात

 1२१७१.  श्री  दलजीत  fag:  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 FEXE—Fo  में  कितने  मूल्य  का  कत्था  भारत  में  विदेशों  से  मंगाया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  PEXE—Fo  १९४५९)  में  ८६,०००

 रुपये  के  मूल्य  का  सत्य  का  सत्  भारत  में  बाहर  से  मंगाया  गया  ।  RENE  के  प्राग  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  है  |

 मूल्यांकन  are

 कि
 ं

 1२१७२.  श्री  स०  बनर्जी  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  मजदूरों  सं  वं  घो  कानूनों  के  लिए  कोई

 मूल्यांकन
 बोर्ड  ear

 किया है

 यदि  तो  उस  में  कितने  सदस्य  हैं  ;  और

 क्या  यह  ya  को  सहमति  से  किया  गया

 थम  उप मंत्रो  आबिद
 :

 जी  हां

 बोर्ड में  बारह  सदस्य  हैं  जिनमें  छः  कर्मचारियों कौर  छः  मालिकों  के  प्रतिनिधि  हैं
 ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  श्रम  उपमंत्री  उसके  श्रीयंत्र  ai  श्रम  आयुक्त  सचिव हैं  ।

 aus  में



 EX  Ro  लिखित  उत्तर  शनिवार  १६  १९६०

 चूंकि  यह  बोर्डे  स्थायी  श्रम  समिति  की  सिफारिश  के  अनुसार  बनाया  गया  था  इसलिये

 केन्द्रीय सरकार  की  सहमति
 का

 प्रदान  नहीं  होता  ।

 हिमाचल  प्रवेश  में  तैयार  किय  गय  कम्बल

 थी  पद्म देव  :

 १७१.  श्री  हेम  राज  :

 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृप
 1  करेंगे कि ONG

 इस  वर्ष
 चम्बा

 केन्द्र  में  कितने  कम्बल  तैयार किये  गये  ;

 इन  कम्बलों को  तेयार  करने  के  लिये  कितना  माल  स्थानीय  साधनों से  कौर  कितना

 बाहर  से  म  गवाया  गया  ;

 सरकारी  में  तैयार  किये  गये  कम्बलों  की  तुलना  में  प्रामीण लोगों  द्वारा  तैयार
 किये  गये  कम्बल  कसे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  (ait  मनु भाई  :  इस  केन्द्र  में  १९५९-६०  में  ४६  कम्बल  तैयार

 किये  गये  ।

 हाथ  से  कती  हुई  देशी  ऊन  इन  कम्बलों  में  कतई  प्रयोग  नहीं  की  गई  है  में  कती

 Ve  मन  ऊन  जो  बाहर  से  खरीदी  गयी  इन  कम्बलों  के  बनाने में  प्रयोग की  गयी

 प्रशिक्षण केन्द्र  में  बनाये  गये  कम्बल  देहातों  में  बने  कम्बलों  के  मुकाबले

 बुनावट  तथा  टिकाऊपन में  भ्रच्छे  हैं  a  इनके  भाव  भी  प्रतियोगितापूर्ण हैं  ।

 गन  करेज  जबलपुर

 २१७४.  थी  स०  मो ०  बनर्जों : क्या निर्माण, कया
 श्रीवास  शौर

 संभरण  मंत्री  यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 गन  कैरेज  जबलपुर  में  लकड़ी  नष्ट हो  जाने  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिये

 जो  मध्यस्थ  नियुक्त  किये  गये  थे  कया  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ;

 क्या  वह  १९५३  से  विचाराधीन पड़ी  है  ;

 उसमें  कितनी  रकम  की  बात  है
 ?

 sara  शौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  :
 जी  नहीं

 ।

 मामला  १९५४ से  विचाराधीन है  ।

 ठेकेदारो ंके  दावों  का  मूल्य  २  we
 लाख  रुपये  सरकार  के  दावों का  मूल्य  ey  is}

 _  लाख
 रुपये है  ।

 )

 मूल  ast
 में



 २७  MSGR  लिखित  उत्तर  ४५९१

 कलकता  गोदी  मजदूर  बोदे

 पी  स०  Alo  बनर्जी  :

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 श्री  दा०  रा०  चावल :

 शी  पुरुषोत्तम दास  :
 थी  कौडियाल :

 war  धम  धौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रादेशिक श्रम  झ्रायुक्तों  में
 से  एक  को  कलकत्ता  गोटी

 मजदूर  बोर्ड  के  पहले  प्रशासनिक  पदाधिकारी  के  तौर  पर  नियुक्त  किया गया  था  ;

 क्या  प्रादेशिक  श्रम  आयुक्त  के  तौर  पर  उसका  धनबाद  में  फिर  तबादला  कर  दिया

 गया था  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वह  बिना  सरकार  को  कोई  जानकारी  दिये  पाकिस्तान  भाग

 गय
 ?

 सम  उपमंत्री  आबिद

 उसने  पाकिस्तान  में  ढाका  में  अपनी  बीमार  सास से  मुलाकात  करने के  लिये

 PYG A GET AT | Ta से  छ्  ली  ।  उसने  २६-६-५६  को  त्यागपत्र
 भेज  दिया  जो  मंजूर कर  गया  क्योंकि

 दूसरा  कोई  चारा  नहीं  था
 ।  फिर भी  यह  बताया  जा  सकता  है  कि  उसे  वेतन  श्र  भविष्य  निधि  के

 तौर  पर  जो  भुगतान  करना  था  वह  रोक  लिया  गया  है  ।

 जिलों  पुनर्गठन

 २१७६.  थी  भक्त  दर्शन  :  क्या  योजना  मंत्री  ८  १९४५८  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या

 ११०७  के  उत्तर में  दिये  गये  प्रशासन  की पूर्ति  के  लिये  १३  १९५९  को  संभा-पटल पर  रखें

 गये  विवरण  के  बारे  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्न  राज्यों  में  जिलों  तथा

 सब-डिवीजनों  का  वैज्ञानिक  आधार  |पर  पुनर्गठन  करने  में  इस  बीच  श्र  क्या  प्रगति  हुई

 योजना  उपमंत्री  (sit  दया
 ०

 ato  मिश्र  )  :  विभिन्न  राज्यों  में  जिलों  तथा  सब

 डिवीजनों के  पुनर्गठन  में  आगे  जो  प्रगति  हुई  वह  संक्षेप  में  इस  प्रकार है

 श्रीनगर  प्रदेश :

 सारे  में  राष्ट्रीय  प्रसार  सेवा
 स्कीम  चालू हो

 जाने
 के

 बाद  ही  जिलों  शरीर
 डिवीजनों

 के  पुनर्गठन के  विषय  में  विचार किया  जायेगा  ।

 aaa

 सन्  PEK  में
 कोकराजहार्  सेब-डिवीजन

 बनाने  के  बाद कोई  प्रगति  नहीं
 एलएएफ टिंग

 मूल  अंग्रेजी  में



 rer  लिखित  उत्तर  १६  Ree

 बिहार

 सहरसा  धनबाद  के  दो  नये  जिले  शर  तीन
 नये  सेब-डिवीजन

 बनने  की  सूचना

 १४-८-५९  को  प्रश्न  संख्या  २९४  के  उत्तर  में  दी
 जा  चुकी  बाकी  पुनर्गठन

 all  विचाराधीन  satay  कोई  कसला  नहीं  दुआ  है  |

 बम्बई  :

 निर्देश  जिले  का  राजपुरा  तालुका  at  के  HTFC  शौर  TITS  के  कमिश्नर के  झ्राघीन

 कर  दिया गया  है  ।  पंच  महल  जिले  के  कुछ  गांव  बड़ोदा  जिले  शर  बड़ौदा  जिले  के  कुछ  via  पंच -

 महल  जिले  में  प्रबल  बदल  कर  दिये  गये  राजकोट  डिवीजन  अ्रमरेलो  जूनागढ़  का  पुनर्गठन कर

 दिया  गया  अब  उसमें  राजकोट  कौर  जामनगर  जिले हैं  ।

 बाद के  दो  गांव  सुरेन्द्रनगर जिले  में  मिला  दिये  गये  हैं  ।  प्रशासनिक  सुविधा  को  दृष्टि  से  पहले

 ६  जिलों के  बहुत  से  गांवों/महलों/तालुकों  को  एक  जिले  से  दूसरे  जिले में  बदल  दिया गया  है  |  सुरत

 जिले  को  बम्बई  डिवीजन  से  निकालकर  अहमदाबाद  डिवोजन  में  मिला  दिया  गया

 डिवीजन  कमिश्नरों को  काम  के  gare  सब  का  पुनर्गठन  कर  सकने का  अधिकार

 दे  दिया गया  है  ।

 कैरल

 राज्य  सरकार  से  भागे  कोई  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 समय  प्रदेश

 यो ंष्  ह fa | दि लॉ  ate  सब्र डिवीजनों  पुनर्गठन  करने  को  दिशा
 में

 अभी  कोई

 कार्रवाई नहीं  हुई  |

 मद्रास

 मद्रास  सरकार  के  सामने  जिलों  की  सीमाओं  में  हेरफेर करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।  उन्होंने €  जिलों  में  भू-राजस्व  रेवेन्यू  )  तथा  साधारण  प्रशासन  देखने
 के

 लिये
 राजस्व

 अधिकारी  नियुक्त  कर  दिये  कलक्टर  भू-राजस्व
 का  प्रधान  होने  के  नाते  इन

 भ्र धि कारियों

 के  श्रपरिनियत  मामलों
 के  कार्य  की  देखभाल करता  रहेगा  ।

 १२  राजस्व  जिलों  को  २१  विकास  जिलों  में  बांट  दिया  गया  है  भ्र ौर  इनमें  से  प्रत्येक  जिले
 की

 एक  जिला  विकास  समिति  बना  दी  गई  है  |

 मैसूर

 १  PEXE  को  मंगलौर नाम  का  एक
 सब

 डिवीजन  दिया  गया

 VENUE A से  भुवनेश्वर नाम  का  एक  नया
 सब  डिवीजन  बना  दिया  गया  है  ।

 मोदी  सब-डिवीज़न  §  रामगिरी-उदयगिरि  तालुके  के
 तम्बा  क्षेत्र  को  परहामपुर  सब-डिवीजन

 में  मिलों  दिया  गया  है  ।  काद्ाहेंडी  जिले  के  काशीपुर  कोरा पूर
 में  शामिल  करने

 fara में  विचार  fra  जा  रहां है  ।



 २७  WSR  लिखित  उत्तर  KV

 नरसिंहपुर नायागढ़  श्र  नील गिरो  के  भूतपूर्व  रियासतों जिले  जिनमें  क्रमशः  पूरा
 र

 बालासोर  के  जिलाधीश ही  पदेन  जिलाधोश  होते  थे  wa  समाप्त  दिये  गधे  हैं  शर  उन्हें

 नियमित  जिलों  में  मिला  feat  गया  है  ।

 प्राजक  कटक  जिले  के  भूतपूर्व  रियासती  सब-डिवीजन  नरसिंहपुर  सिगिरिया  बाबा

 was  के  सब-डिवीजनल  अफसर  के  अधीन  है  जो  इन  सब-डिवीजनों  के  पदेन

 भी  पुरी  जिले  में  एस०  डी०  जो  नालागढ़  के  एस०  डी०  नौ  खंड पारा रणापुर

 की  भूतपूर्व  रियासती  सब-डिवीजनों के  रस पल ला  के  पदेन  सब-डिवीजनल  अफसर इन  सब

 डिवीजनों  को  नियमित  नायागढ़  सब-डिवीजन  में  विलीन  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 कटक  प्रौढ़  पुरी  के  कुछ  क्षेत्रों  को  बदला-बदली के  विषय
 में  विचार किया  जा  रहा  परन्तु

 बद्  जनगणना के  च  ही  किया  जायगा  |

 पजाब

 निम्नलिखित परिवर्तन  किये  जा  चके  हैं

 (2)  जिला  कपूरथला  को  पटियाला  डिवीजन  से  हटाकर  sere  डिवीजन  में  मिला

 दिया गया  है  ।

 (२)  पिज़ीर-कानूनगो
 क्षेत्र  को  छोड़कर  कंडाघाट  तहसील  पटियाला  जिले

 से  निकाल  कर  शिमला  जिले  में  मिला  दी  गई  है  ।

 (३)  तहसील  नालागढ़  पटियाला  से  अम्बाला  जिले  में  मिला  दी  गई  है  ।

 (४)  पटियाला  जिले  की  कंडाघाट  तहसील  frank  कानूनगो क्षेत्र  को  भ्रम्बाला

 जिले  की  कालका-सेब-तहसील में  मिला  गया  है  ।

 (५)  सब-तहसील  नथाना  को  फिरोजपुर  से  भटिंडा  जिले  में  मिला  दिया  गया

 है  ;  शर

 (६)  लुधियाना जिले  के  बहादुरगढ़  गांव  को  जिले  में  ate  कांगड़ा  जिले

 कोसार  गांव  को  होशियारपुर जिले  में  मिला  दिया गया  है  ।

 राजस्थान

 राज्य  सरकार  इस  प्रदान  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश

 १३  pRERE  को  सभा  पटल
 वि  पर

 रखे  विवरण के
 कोई  श्र

 प्रगति नहीं  हुई  ।

 जम्म  कश्मीर

 राज्य  सरकार  की  सामुदायिक  fasta  अनौपचारिक सलाहकार  समिति  के  निर्णय के

 अनुसार  प्रत्येक  जिले  में  पृथक  समितियों  का  निर्माण कर  लिया  गया है  जो  सामुदायिक  विकास

 खंडों  की  वर्तमान  सीमाओं  की  जांच  करके  स्थानीय  परिस्थितियों ak  खंडों  के  भ्रन्दर

 वारी  हलकों  के  बराबर  विभाजन
 को

 दृष्टि  में  रखकर  आवश्यकतानुसार  खंडों
 |
 की

 सीमा त्रों
 में  परिवर्तन  की  सिफारिश  करेगी  ।



 ४२४  लिखित  उतर  १६  प्रश्र  १९६०

 परिचित  बंगाल

 पश्चिमी  दानापुर  जिले  के  अंतगर्त  एक  नामक  नथा  सब-डिवीजन  बनाया

 गया  २४  परगना  जिले  को  दो  जिलों  में  बांटने की  स्कीम  बन  चकी है  ake  उसे  धीरे  धीरे

 क्रियान्वित  किया  जायगा  से  पहले  ८  नये  पुलिस  स्टेशन  बनाये  जायेंगे दूसरे  दौर
 में  किकद्विप  शौर  जोय नगर  नामक  सब-डिवीजन  बनायें  कौर  उसके  बाद  बरसात

 में  जिले  का  प्रधान  कार्यालय  स्थापित किया  जायगा  |

 पेनिसिलीन  का  सल्ल

 श्री  पारुल कर :

 तंगार्माण :
 1२१७७

 Aa
 श्री  चिन्तार्माण  पाणिनी :

 {att
 स०  मो ०  बनर्जी :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  पिम्परी द्वारा  तैयार  किये  गये  कच्चे

 सिलिन  के  उत्पादन  की  लागत  प्रति  मेगा  यूनिट  कितनी  है  ;

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  पिम्परी  द्वारा  बनाये  गये  तैयार  पेनिसिलीन

 के  उत्पादन  की  लागत  प्रति  मेगा  यूनिट  कितनी  है  ;  ate

 प्रति  मेगा  यूनिट  कच्चे  ate  तैयार  पेनिसिलीन  का  बिक्री  मूल्य  कितना है
 ?

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड मंत्री  सुभाष  :

 पिम्परी  में  तयार  किये  गये  पेनिसिलीन  के  उत्पादन  की  ठीक  ठीक  लागत के  बारे  जानकारी

 नहीं  दी  जा  सकती  क्योंकि  ag  गोपनीय  समझी  जाती है

 कच्चे ब्र  तैयार  पेनिसिलीन  का
 चालू  बिक्री

 मूल्य  थोक  A  ४०
 नये  पेसे

 शर  ५०  नये  पसे  प्रति  मेगा  यूनिट  हैं  ।

 ।  पश्चिम  यूरोपीय
 देगों  में  भारतीय  व्यापक पार  शिष्टमंडल

 AR
 सीजन  पांडेय :

 या  d atforsa  तथा  उद्योग  मंत्री &  फरवरी  १९६०  के  अतारांकित  संख्या  १०  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 var  पश्चिम  यूरोपीय  देशों
 के

 लिये  भारतीय
 व्यापार  शिष्टमंडल  की  रिपोर्ट

 तैयार हो  गयी  है  कौर वह  सरकार को  पेदा  की  जा  चुकी है

 यदि  तो  सरकार  उस  पर  क्या  निर्णय किया  है  ;  ate

 कया  उस  रिपोर्ट  की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 —

 मूल  अंग्रेजी  में



 २७  चैत्र  aa -5u  लिखित  उत्तर  एस

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  जी  att

 रिपोर्ट  में  दिये  गये  अनेक  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  जहां  आवश्यक

 हो  वहां  उचित  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 जी

 प्राम  श्रीवास  परियोजनाओं  को  योजना

 २१७९.  थी  पहाड़िया  :  क्या  श्रीवास  ale  संभरण  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्राम  प्रवास  परियोजनाओं  की  योजना  के  अन्तरगत  wa  तक  भारत  में  कितनी

 परियोजनाओं area  की  गयी  हे

 उन  पर  कितना  खर्च  gar
 ?

 श्रीवास  शौर  संभरण  उपमंत्री  श्रोनल नन्  कु ०  :
 ३१  PERo

 तक  विभिन्न  राज्यों  ate  संघ  शासित  प्रदेशों  के  लिये  जो  २८६४  गांव  नियत  किये  गये  उन  में

 से  लगभग  Roa  गांव  उस  समय  तक  विकास  के  लिये  चुने  जा  चुके  थे
 ।

 जब  से  ग्राम  mara  परियोजनाओं की  योजना  हाउसिंग  प्रोजेक्ट्स स्कीम  )

 शुरू  हुई  तब  से  ३१  raRO  तक  इस  योजना  के  विभिन्न राज्यों  द्वारा  लगभग  १९१

 लाख  रुपये  की  राशि  ली  जा  चुकी  जिसमें  ग्रामीण  श्रीवास  कोष्ठों  हाउसिंग  फे

 लिये  ४.२४  लाख  रुपये  का  अनुदान  भी  सम्मिलित  है  ।  इसके  यह  are  की  जाती  है

 कि  राज्य  सरकारों  ने  भी  ग्रामीण  कोष्ठों  पर  अ्रपने  हिस्से  के  रूप में  ४.  २४  लाख  रुपये

 wa  किये  होंगे  ।

 पोलों  की  पद

 श्री  प्रवीण  घोषाल  :

 २१९०६  शो  बि०  दात

 क्या  घाशिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पोलो  की  गेंद  भारत  में  बनाई  जाती  है  ;

 यदि  तो  कहां  ;  कौर

 क्या  उससे  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष
 ae  जी

 कलकत्ता अन्य  स्थानों  में  ।

 १९५७,  ReXS,  exe  में  विदेशी  मुद्दा  की  निम्नलिखित रकमें  प्राप्त
 ह

 e  रुपय
 ~

 Ruy  १४,०००

 WeXc  १०,०००

 PEK  e  १३,०००

 मूल  dict  में



 शश२६  लिखित  उत्तर  १६  भ्रप्नल  १९६०

 पाकिस्तानियों  द्वारा  आक्रमण

 २१८१८  शी  प्र०  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तानी  सदस्य  सैनिकों  के  साथ  कुछ  पाकिस्तानी  १४
 ZEKo  को

 करीमगंज  दहर  से  ११  मील  दूर  रतनपुर  नामक  भारतीय  सीमावर्ती  गांव  में  घुस  जाये

 at  जबरदस्ती  कुछ  जानवरों  को  पकड़  कर  ले  गये  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 विजान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  dat  जवाहरलाल

 १५
 RR  को  पूर्व  पाकिस्तान  राइफल्स  के  कुछ  कर्मचारी  एक  पाकिस्तानी

 हवलदार  कुछ  अन्य  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  के  साथ  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  में  घुस  ot

 पुराने  रतनपुर  के  निकट  बालिग नाला नामक  भारतीय  गांव  से  ५८  को  भगा  ले  गये  ।

 ही  दो  भारतीय  ग्वाला  लड़कों  को
 भी

 भगा  ले  गये  किन्तु  उन्हें  दूसरे  दिन  छोड़  दिया  ।

 जब  यह  घटना  पाकिस्तानी  स्थानीय  अधिकारियों  को  बताई  गई  उन्होंने  जवाब  दिया  कि
 चूंकि

 ये  पशु  चोरी  छिपे  सीमा  के  उस  पार  ले  जाये  गये  थे  इसलिये  उन्हें  बरामद  किया  गया  शौर

 पाकिस्तान  सीमा  yen  विनियमों  के  भ्रनुसार  उन्हें  बेच  देने  का  area  दिया  गया  |

 भ्राता  के  मुख्य  सचिव  ने  १९६०  के  पहले  सप्ताह  में  ढाका  में  बायो  जित  मुख्य  सचिवों

 के  सम्मेलन  में  इस  घटना  का  उल्लेख  किया  था  ।  यद्यपि पूर्वे  पाकिस्तान  राइफल्स के  महानिदेशक

 ने  इस  मामले  की  जांच  करने  का  वचन  दिया  था  फिर  भी  पशुओं  को  छोड़  देने  के  सम्बन्ध  में  पूर्व
 पाकिस्तान फे  अधिकारियों  का  अन्तिम  fara  अभी  तक  सुचित  नहीं  किया  गया  है  ।

 राजनीतिक  पारपत्र

 1२१८२  श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है

 कि  दिल्ली  में  नौकरी  करने  वाले  कुछ  उच्च  पदाधिकारियों  के  लड़कों को  विदेशों में  पढ़ाई  करने  के

 लिये  राजनयिक  पारपत्र  दिये  जाते  हें
 ?

 feat  भी  पदाधिकारी pra  मंत्री  तथा  वैदिक-कार्य  मंजरी  (att  जवाहरलाल

 के  लड़कों  को  कि  वे  उच्च  seas  के  लियें  विदेश  जा  राजनयिक  पारपत्र  नहीं  दिये

 गये  हें  ।  राजनयिक  पारपत्र  विदेश  सेवा  के  पदाधिकारियों  विदेशों  में  स्थित  हमारे  दूतावासों  में

 राजनयिक  स्थिति  के  पदों  पर  काम  करने  वाले  अनन्य  पदाधिकारियों  को  दिये  जाते  हें  या  बाद  में  जाते

 हू  तब  उन्हें  भी  राजनयिक  पारपत्र  दिये  जाते  हूँ  ।  यह  अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा  रूढ़ि  के  अनुसार  है  ।

 कभी  कभी  ऐसा  होता  है  कि  जब  ऐसे  पदाधिकारियों को  जिनके  पास  राजनयिक पारपत्र  होते

 पुनः  मूख्य  कार्यालय  में  नियुक्त  किया  जाता  है  तब  उन्हें  अपने  बच्चों  को  वहीं  छोड़  देना  पड़ता  है

 जिससे  उनवी  पढ़ाई  में  बाघा
 न

 पड़े
 ।

 वे  बच्चे  अपने  पास  राजनयिक  पारपत्र  रख  सकते  हूँ  किन्तु
 उन्हें  कोई  राजनयिक  या  प्राय  कोई  विशेषाधिकार  नहीं  मिलता  ।  वास्तव में  राजनयिक  पारपत्र

 देने  के  सम्बन्ध  में  हमारे  विनिमय  aoa  देखों  के  विनिमयों  की  ate  अधिक  कठोर  हैं  ।

 मूल  wast  में

 १  Diplomatic  Passport



 २७  क्षेत्र  १८८२  उत्तर  ४२७

 निम्न  ara  वां  श्रीवास  योजना

 1२१८३.  श्री  इ०  राव  :  क्या  श्रीवास  ate  पारी  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  4  अन्तर्गत  प्राप्त  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  को  गांवों  में

 निम्न  sara  वर्ग  ग्रा वास  योजना  के  अधीन  wa  तक  कितना  ऋण  दिया  गया  है

 क्या  ae  प्रदेश  सरकार  द्वारा  सम्पूर्ण  राशि  इस्तेमाल  कर  ली  गई  है  ;
 शौर

 यदि  तो  श्री  तक  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया  है
 ?

 श्रीवास  शर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  से
 राय  वर्ग  aaa  योजना  के  अ्रधीन  गांवों  कौर  शहरों  के

 सिये  अलग  लग  आवंटन  नहीं  किया

 जाता है  ।  इस  योजना के  भ्रन्तर्गत  प्राचीन  प्रदेश  के  लिये  ३५७.  €१  लाख  रुपये  द्वितीय  पूरी  बिंत

 योजना  में  से  राज्य  सरकार  ने  योजना  के  पहले चार  वर्षों  में  २४३ .  ५१  लाख  रुपया  लिया  है  ।  योजना

 के  ग्रीन  उन्हें  दोष  राशि  झ्रावंटित कर  दी  गई  है  जो  १९६०-६१  की  राज्य  योजना  के  लिये  स्वीकृत

 ध्रघिकतम  राशि  के  ही  मिल  सती  है  ।

 योजना  के  प्रधान  चाल  योजना  काल  में  १९५९  के  प्रीत  तक  राज्य  सरकार  हारा

 वास्तव  में  Yoo.  of  लाख  रुपया  खर्च  किया  गया  है  ।

 सस्ते  रेडियो  सेट

 २१८४.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जिन  भारतीय  ग्रामीणों  की  वार्षिक  प्राय  ५००  रुपये  से  कम  है  उन्हें  सस्ते  रेडियो  सेट

 उपलब्ध कराने  के  लिये  १९६०  में  क्या  व्यवस्था की  गयी  है  ;

 इस  व्यवस्था  के  ् अ्न्तग त  ग्रामीणों  को  कितने  रेडियो  सेट  उपलब्ध  करायें  गये  हैं  ?.

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  सरकार के  यहां  कोई  ऐसी

 योजना  नहीं  जिसके  श्रन्तगंत  सस्ते  रेडियो  सेट  ग्रामीण  व्यक्तियों  को  दिये  जायें  परन्तु  ऐसे  सेट  बनाने

 के  प्रस्ताव  विचाराधीन  हे  जिन्हें  कम  org  वाले  व्यक्ति  भी  खरीद  सकें  ।  इस  समय  राज्य  सरकारों

 ara  रिसी विरु पर  पेट  वेह

 प

 सताते  दे  हिय  गाते

 ह
 इसके  लिये  केन्द्र  सरकार

 आधा द गाम  (१२४५  रुपये  प्रति  रेडियो  भी  देती  है  ।

 सरकारी  बस्तियों  में  दुकानों  का  नियतन

 TRG  श्री  राम  ala  :  क्या  आवास  ake  संप्रग  मंजी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  तमंचा  रियों  द्वारा  बनाये  गये  सहकारी  स्टोरों  के  लिये

 दिल्ली  की  सरकारी  बस्तियों  में  नये  बने  बाजारों  में  दुकानें  नियत  की  जाती  हैं

 यदि  तो  इस  नियंतन  करने  का  विशद  सिद्धान्त  क्या  है  ;

 क्या  जब॑
 तक  कि

 बाजारों  में  उनके  लिये  नियतन
 नहीं

 होता  तब  तक  सरकारी  क्वार्टरों

 के  एक  कमरे

 में

 सहकारी  स्टोरों  को  चलाने  में  सरकार
 को

 कोई  है
 ?e

 मे
 मूल  अंग्रेजी



 शरद  लिखित  उत्तर  १६  १९६०

 श्वास  ate  उपकरण  उपमंत्री  क़तील  कु  :

 सरकार ने  दिल्ली  की  सरकारी  बस्तियों  में  नये  बने  बाजारों  को  नगर  निगम  नई  दिल्ली

 नगरपालिका  समिति  को  हस्तांतरित  कर  देने  का  निश्चय  किया  है  ।  सहकारी  स्टोरों  से

 दुकानों  के  नियतन  के  लिये  प्राप्त  श्रावेदनों  पर  नगरपालिका  प्राधिकारियों  द्वारा  विचार  किया
 जायेगा  ।

 जी  ।

 USE  में  सरकारी  वाटर

 |  श्री  नेक  राम  नेगी  :

 1२१८६.  थी  इखजीत  लाल  मल्होत्रा  :

 बहादुर  ति  :

 क्या  आवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देवनगर  के  टाइप  के  सरकारी  क्वार्टरों  के  शौचालयों  में  पानी

 की  टंकी  कौर  पानी  खींचने  वाली  जंजीरें  नहीं  लगी  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 तिपहिया  कालेज  के  क्वार्टरों  में  से  शौचालयों  के  भ्रमर  वाली  पानी  की  टंकियां  निकाल

 कर  इन  क्वार्टरों  में  लगाने  में  क्या  कठिनाई  है  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  प्रतीत  Fo  जी
 हां

 ये  क्वाटर  १९४३  में  युद्ध-काल  में  अतिरिक्त  श्रीवास  की  आवश्यकता  पूरी  करने
 के  लियें  बनाये गये  थे  ।  मितव्ययता  की  दृष्टि  से  स्थायी  विशिष्ट  विवरण  नहीं  लिये  गये  ate

 क्यों  के  अन्दर  की  पानी  की  टंकियों  पानी  खींचने  की  जंजी  रें  उनमें  नहीं  लगाई  गई  थीं  ।  फिर भी

 इन  क्वाटर  में  जल  द्वारा
 सफाई  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  |.

 तिपहिया  कालेज  के  अ्धिकांदा  क्वार्टर  कालेज  प्राधिकारियों  द्वारा  ले  लिये  गये  हैं
 ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  क्वार्टरों  में  जो  पानी  की  टंकियां  हैं  वे  एरानी  हो  चुकी  हैं  कौर  बे

 इस  योग्य  नहीं  हें  कि  उन्हें  हटाया  जा  सके  |

 त्र  प्रदेश  म  हब हर वा  उधोग  का  विकास

 1२१८७.  थ्रो  हु ०  1. है ह: ६  राव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उघोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :.

 une  प्रदेश  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  ज  लिये  १६६०-६१  में  हथकरघा

 कर  निधि  में  से  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ;

 श्रीनगर  प्रदेश
 सरकार

 द्वारा  उपर्युक्त  काल  में  कितना  व्यय  किया  गया  ?
 —

 मूल  भ्र ग्रेजी  में
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 मंत्री  कानूनों  )
 :  शर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 वित्तीय  ag  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कुल  राज्य  सरकार द्वारा  व्यय  की  गई

 राशि  राशि

 राशि  रुपयों  में राशि  रुपयों  में

 १९४४-५६  WY, FS,  90, Go, ¥oy

 VENER  96,065,530  YS  ,jVV,  GS

 PENNS  9X,  Fo,  १५१  %,8¥,00,  ०,३३६

 रै€  ५८-४६  €०,००,०००  |  PEXE-—Ko  में  किया  गया

 PEYE-—Ko  ३६,१४,८००
 |

 वास्तविक  व्यय  अभी  राज्य

 J
 ह  ह

 सरकार  ने
 नहीं  बताया  है

 ।

 ण

 are  प्रदेश  में  अधिक  कल्याण  के  लिए

 1२१८८.  श्री go  मधुसूदन  :
 कया  योजना

 मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 ser  प्रदेश  में  REXE—Qo  में  श्रमिक  कल्याण  सम्बन्धी  कार्यों  को  करने  के  लिये

 वहां  की  सराकर  को  कुल  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  ;  कौर

 जिन  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  लिये  राशि  श्रावंटित्त  की  गई  वे  किस  प्रकार  के  हैं  ?

 उपमंत्री  या०  नं०  ५४ ५७  लाख  रुपय े|

 उस  राशि  में  दस्तकारों  को  जनशक्ति  भ्र ौर  रोजगार  की  कल्याण

 केन्द्र  तथा  अरन्य  योजनाश्रों  के  लिये  व्यवस्था  करना  शामिल  है  ।,

 दिल्ली  से  सरकारी  कार्यों  का  स्थानान्तरण

 1२१८८.  श्रीमती  रेणुका  राय  :  क्या  आवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  से  संघ  सरकार  के  कुछ  कार्यालयों  को  स्थानान्तरण

 करने  में  एक  करोड़  से  अधिक  रुपया  अतिरिक्त  खर्च  gare  ;  भर

 यदि  उपर्युक्त भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  उसका  ब्यौरा
 क्यां

 पावस  शौर  संभरण
 उपमंत्री  अनिल go  :

 झर

 मांगी गई  जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ४,  aa  संख्या

 भ्ंप्रेजी  में
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 चीनी के  कारखाने

 थी  झा गाड़ी  :

 1२१६०.  थी  सुगन्धि :

 थ्री  वोडका :

 कया  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  चीनी  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस  देने  के  बारे  में  मैसूर  राज्य

 की  सरकार  द्वारा  समर्थन  किये  गये  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 (a)  यदि  तो  उनमें  से  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  कितन  oer  ही

 चीनियो  मंत्री  मनु भाई  :  कौर  तीन  प्रस्ताव प्राप्त  ge  है  |

 टेली  विज्ञान  कार्यक्रम

 1२१६१.  श्री ता०
 स०  तिवारी :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 कि  टेलीविजन  कार्यक्रम  पर  प्रतिमास  श्रौसत  कितना  व्यय  होता  है
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण मंत्री  :  PEXE—Fo  में  मासिक  श्रौसत  व्यय  लगभग

 ३२४००. io)  रुपये  रहा  है  |

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना

 गिर  श्री  काशीनाथ  पाण्डे
 :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  श्रधीन  कितने  परिवारों को  चिकित्सा  सम्बन्धी

 १९६६०  के  ara  तक  कितने  परिवारों  के  शामिल  होने  की  श्राशा  है  ;  ak

 | aforrascaer f  रण  |  दि  दे  च  दि ame | परिवारों  को  भी  शामिल  किये  जाने  के

 |

 खम  उपमंत्री  आबिद  :  ४'  १८५  लाख I

 लगभग  fey  लाख  |

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  परिवारों  पर  किये  गये  व्यय  के  के

 बारे  में
 क  उपलब्ध  नहीं

 दस्तकार

 थ्री  काशीनाथ  पाण्डे
 :

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 "
 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  दस्तकार  शिक्षण  योजना  के  श्राइन  अब  तक

 कुल  कितने  दस्तकारों को  प्रशिक्षित  किया  गया  है  ;  कौर

 इस प्रकार  प्रशिक्षित  लोगों  में
 से  कितनों

 की  काम  मिला  ?

 Heed  मं
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 fart  उपमंत्री  आबिद  :  To, FGE

 चूंकि  पहले  जो  दस्तकार  थे  वे  मांगी  गई  जानकारी  नहीं  इस  कारण

 ठीक  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  |

 कर्मचारी  भविष्य

 1२१९४.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 {
 \  )  क्या  यह  सच  है  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  न्यास  बोर्ड  ने  सरकार  से

 सिफारिश की है  कि  अधिक  व्याज  दर  प्राप्त  करनें  के  लिये  भ्रंशदाताश्रों  को  जमा  की  गई  भविष्य

 निधि का
 ५०

 प्रतिशत  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण  पत्रों  में  लगाना  चाहिये
 ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कार्रवाई  की  है
 ?

 fort  उपमंत्री
 श्राबिद  :

 जी  किन्तु  ats  ने  यह  सिफारिश की  है  कि

 समय  जितना  विनियोग  किया  जाता  है  उससे  भ्रमित  राशि  का  विनियोग  अधिक  व्याज

 मिलने  वाली  प्रतिभूतियों  में  जाना  चाहिये  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता

 राज्य  कौर  केन्द्रीय  सुचना  निदेशकों  को  बठक

 1२१९४.  श्री हेम  राज  :  कया  सुचना  प्रसारण  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 राज्य  we  केन्द्रीय  एककों  में  समायोजन  करने  के  लिये  RKO  में  राज्य  कौर

 केन्द्रीय  सूचना  निदेशकों
 की  जो  बैठकें हुई  थीं  उनमें  क्या  निश्चित  प्रस्ताव  तैयार  किये  गये  थे  ;

 और

 wea  में  दोहरेपन को  कहां  तक  बचाया  गया है  ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  केसकर  :  शौर  एक  विवरण  संलग्न

 है  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  १५  ।]

 स्थानीय  बोलियों  शौर  श्रादिमजातीय  भाषियों  में  प्रसारण

 1२१९६.  श्री  हेम  राज
 :

 कया  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  उन  स्थानीय  बोलियों  कौर

 ख़ादिम  जातीय  भाषाओं  के  नाम  की  कृपा  करेंगे  जिनमें  आकाशवाणी  द्वारा  reyes

 में  प्रसारण किया  गया  था  ?

 सुचना  प्रसारण मंत्री  जानकारी बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 है  ।  परिशिष्ट  ४,  श्रतुबन्ध  dem  १६  ।]

 पंजाब  में  खेल-कूद  का  सामान  बनाने  का  उद्योग

 1२१९७.  श्री  हेम  राज :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे

 कि  ६

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पंजाब  के  जालन्धर  नगर  का  खेल-कूद  का  सामान  बनाने  के

 उद्योग  को  सरई  शहतूत  की  लकड़ी
 कम  मिल  रही  है  ;  कौर

 ——

 मूल  अंग्रेजी  में

 “326  (Ai)  1.510--4



 शश  २२  स्थगन  प्रस्ताव  | के  बारे  में  शनिवार  १६  अप्रैल  Feqo

 यदि  तो  क्या  का  विचार  काश्मीर  सरकार  के  फालतू  स्टाक  में  उसकी

 कमी  को  पुरा  करने  का  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  जी  सरई  के  सम्बन्ध में  ।

 यह  कहना  सच  नहीं  है  कि  जम्मू  तथां  काश्मीर  राज्य  के  पास  सरई  लकड़ी

 फालतू है  उस  राज्य  में  सर  का  जितना  संभरण  होता  है  वह  क्रिकेट  के  बल्ले  बनाने

 वाले  उस  राज्य  सरकार  के  कारखाने  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिये  भी  अपर्याप्त  है  ।

 आकाशवाणी  के  कटक  केन्द्र  की  कार्यक्रम  सलाहकार  समिति

 Rees  श्री  पाण्डे  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  १२.  Pek  «क

 अतारांकित प्रश्न  संख्या  ८४५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 आकाशवाणी  के  कटक  केन्द्र  की  कार्यक्रम  सलाहकार  समिति  में  भ्रादिवासी  सदस्य

 को  मनोनीत  करने  का  जो  प्रश्न  विचाराधीन  उसमें  इस  बीच  क्या  प्रगति हुई

 क्या  वह  सदस्य  मनोनीत  कर  दिया गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  नाम  क्या  है
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  केसकर )  से  आदिवासी  प्रतिनिधियों  के

 कुछ  विचाराधीन  हैं  और  शीघ्र ही  एक  सदस्य  मनोनीत  किया  जायेगा
 |

 स्थगन  प्रस्ताव  क  बार  म

 आसाम  at  frat  हिल्स  जिले  में  की  fer

 महोदय  :
 सभा  पटल

 पर  पत्र  रखें
 जायें  ।

 श्री  हेम  (  गौहाटी  )  म  ने  झा साम  की  fast  हिल्स  जिले  में  अकाल की

 स्थिति  के  बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है  ।  अप  ने  उस  के  बारे  में  बताया

 कि  यह  कई  दिनों  से चला श्राने वाला वाला  मामला है  ।  हो  सकता है  कि  यह  लगातार  चले

 कराने वाला  मामला  हो  परन्तु  साथ  ही  मेँ  यह  भी  बताना  चाहता  हुं
 कि  वहां  पर  भूख से  कई

 प्राप्ति  मर  गृह

 दय :  में  देखता हूं  कि  माननीय सदस्य  हमेशा  इस  तरह  करते  हैं  ।  यहां

 बार  बार  बता  चुका हूं  कि  जब  में  किसी  प्रस्ताव को  यहां  पर  उठाने की  अनुमति  देने
 से

 मना

 कर  देता  तो  उस  को  यहां  पर  नहीं  उठाया  जाना  चाहिये
 ।

 इस  मामले  के  बारे  में  म  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पुछ  चुका हूं  ।  माननीय  सदस्य
 ने

 भी yTaT  बास  की  पुष्टि  के
 लिये

 समाचार  पत्र
 में  छपे  किसी  समाचार  श्रादि

 का  हवाला  नहीं
 दिया  है

 प्रान्तीय मंत्री  महोदय  ने  कहा है  कि  खराब  नहीं  हो  रही  है  बल्कि  सुधरती  जा  रही

 whe  इस  के  बाद  भी  माननीय  सदस्य  के  पास  ae  कोई  प्र मांग  पत्र  हो
 तो

 वह  मेरे  पास  जायें

 प्रौढ़  मुझ से
 aaa  ।

 निश्चित  रूप
 से  मैं  उसे  यहां  उठाने  देने  की  अनुमति  देने  का  प्रयत्न

 करूंगा
 अनन हटा

 qa  अगप जा  में



 २७  १८८४  स्थान  प्रस्ताव  क  बार  म  ५३ हे

 श्री  acm fag  :  इसी  मामले
 के  कारण  श्रीराम  क

 संसदीय सचिव  ने  अपने  पद  से  इस्तीफा दे  दिया  है  ।

 शी  हेम  माननीय  प्रतिरक्षा  मंत्री  हाल  में  ही  वहां  गये  सत्तारूढ़  दल  के

 संसदीय  सचिव  ने  भी  इस्तीफा  दे  दिया  ;  भूख  से  लोग  मर  रहे

 prea  महोदय  :  इस  प्रकार यहां  पर  मेरी  ग्राम
 उल्लंघन

 करने  से  नेफा  अथवा  झा साम
 की  कोई  सहायता  नहीं  होने  वाली है  ।  सब  लोग  चाहते  हैं  र  मैं  भी  यही  चाहता  हुं

 कि  देश  में

 इस  प्रकार की  कोई  घटनायें न  हों  ।  मूझे  भी  लोगों  के  साथ  सहानुभूति है
 ।

 माननीय  सदस्य  को  कोई  सूचना  मिलती  है  कौर  वह  उसको  यहां  पर  उठाना  चाहते  हैं  तो

 यदि  माननौय  सदस्य  उस  सुचना  की  पुष्टि  किसी  समाचार  पत्र  में  छपे
 समाचार  शादी  से  करते

 हैं  तो  में  माननीय  मंत्री  से  तथ्य  बताने को  कहता  |  परन्तु  उन्हें  कहीं से  भी  सूचना  मिलने
 पर

 उसको  यहां  उठाने की  यदि  में  अनुमति  देने  लगूं  तो  ्  करना  बड़ा  मुश्किल  हो
 जायेंगी ।

 साथ
 ही

 at
 यह

 भी
 नहीं  चाहता

 कि
 तथ्यों  को  दबाया  जाय  कौर  उन्हें  उठाने  की  यहां  इजाज़त

 नहीं

 मिले  ।  मुझे  तो  एक  सन्तुलन  रखना  ।  मगर  माननीय  सदस्य  अपनी  बात  की  पुष्टि  समाचार
 पत्रों  में  छपी  ख़बरों  से  कर  देते  हैं  तो  मे  माननीय  मंत्री  से  वक्तव्य देने  को  कह  सकता

 था
 ।  हमें

 वहां  इस  प्रकार  की  बातें  कर  के  जनता में  डर  नहीं  फैलाना  चाहिये  ।  माननीय  सदस्य  को  कार्यवाही

 में  इस  प्रकार  बाधा  नहीं  डालनी  चाहिए ।

 में  दल  नेतायों  से  श्रीराम  करूंगा  कि  वह  इस  का  ध्यान  रखें  कि  माननीय  सदस्य  सभा  कीं

 ही  में बा घान  डालें  |

 pat  हेम  बुरा  इस  समाचार की  पुष्टि  के  मेरे  पास  बहुत  प्रमाण  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  मुझे  बाद  में  दिखा  सकते  हैं  |

 जब श्री  जयपाल  fag  पश्चिम  श्रादिम  जातियां

 रक्षा  मंत्री  को  स्थिति  का  पता  तो  फिर  इसको  समाचार-पत्रों  में  कराये  बराबर  ही  समझिये  |

 भी  ast  सिंह  समाचार  पत्रों  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  संसदीय  सचिव  ने

 इस्तीफा दे  दिया  है  at  मिजो संघ  ने  सरकार  का  समथेन  करना समाप्त कर  दिया  है  |

 fat  गोरे  अराज  के  समाचार  पत्रों  में  बताया  गया  है  कि  we  से  ग्यारह  ब्यक्ति

 मर  गए  हं  ।  प्रतिरक्षा  मंत्री  वहां का  दौरा  कर  चक ेहैं  तथा  संसदीय  सचिव  ने  भी  हस्ती  फा  दे  दिया

 है  ।

 महोदय  माननीय  सदस्य  की  समाचार  पत्र  की  कटिंग  पेशा  करनी  चाहिये  थी  ।

 जो  बातें  बताई  कह  उन  के  प्रचार  पर  में  माननीय  मंत्री  से  प्रतिरोधी  करूंगा  कि  वह  इस

 मामले  की  जांच  करें  ।  माननीय  मंत्री  ने  मूझे  बताया  था
 कि

 हालत  सुधर  रही  है  परन्तु  wa

 चाहता ह ूहू ंकि  वह  सोमवार  को  एक  स्पष्ट  वक्तव्य  दें  ।

 राम  सुलग  सह  )  :  इस  के  बारे  में  कछ  प्रल्पस ुसुचना प्रदान  भी  हूँ

 श्रिध्यक्ष  महोदय  :  वह  भी  उसी  दिन  जायेंगे  ।

 re oes

 मूल  मरंग्र॑ं जो  में



 ४३४  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र  १६  १९६६०

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 hey  eee मंत्री  सत्य  नारायण  :  ,  में  दूसरी  लोक-सभा  के  विभिन्न

 सत्रों में  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  area,  कलगी  पीक  किमि

 कार्यवाही  को  दर्शाने  वाले  निम्नलिखित
 विवरणों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 :--

 प्रतिपूरक  विवरण  संख्या  १,  दसवां  १९६०  |

 परिशिष्ट  ४,  प्रनबन्ध चके  संख्या  १७]

 saya  विवरण  संख्या  ४,
 नवां  सत्र  १६१४९

 दिखाये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  १८]

 भ्रनुपूरक  विवरण  संख्या  ७,  PENE |

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  re]

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  १४,  सातवां  RENE]

 परिशिष्ट  ४,  शझनुबन्ध  संख्या  २०]

 )  भ्रनुपुरक  विवरण  संख्या  २८,  चौथा  ZEUS |

 दिखाये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २१]

 हथकरघा  उद्योग  के  बारे a  प्रतिवेदन

 मंत्री  कानूनगो )  :  में  हथकरघा  उद्योग  सम्बन्धी  कार्यकारी  ग्रूप  दल  )
 के

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी--२१०२/६०]

 केन्द्रीय  उत्पादन  झलक  नियमों  A  संशोधन

 राजस्व  कौर  श्रसे।नक  व्यय  मंत्री  Fo  गोपाल  में  केन्द्रीय  उत्पादन

 शल्क  तथा  नमक  gevy at ATT की  धारा  ३८  के  अन्तरगत  केन्द्रीय  उत्पादन शल्क  नियम

 Reve  में  कछ  ग्रोवर  संबोधन  करने  वाली  दिनांक १  १९६०  की  अ्रषिसुचना संख्या  जी ०

 एस०  अरार ०  ३७८  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी--२१०२३/६०]

 औद्योगिक  विवाद  नियमों  में  संशोधन

 faa  उपमंत्री  आबिद  में  प्रौद्योगिक  विवाद  १९४७  कीं  धारा

 ३८ की  उप-घारा  (४)  के  भ्रत्तगंत  औद्योगिक  विवाद  )  १९५७  में  कुछ  a

 संशोधन करने  वाली  दिनांक

 १६६०  की  प्रथिशूचना

 जी०  एस०  करार  ४०२ की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टो--२१०४/६०]

 es  ee  ee

 मूल  ara  में



 २७  १८८२  राज्य  सभा  से  सन्देश

 राज्य  सभा से  संदेश

 मुझे  सभा  को  यह  बताना  है
 कि  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  यह  संदेश  मिला

 है
 कि  राज्य सभा  ने  १४  १९६०  को  अपनी  बठक

 में
 निम्नलिखित

 प्रस्ताव  पारित
 किये

 aa

 (१)  यह  सभा  लोक-सभा की  इस  सिफारिश से  सहमत  है
 कि  राज्य  छः

 सदस्यों  डा०  अर ०  पी०  श्री  अकबर  चली  श्री  पी०  डी०

 तयबा  अर ०  एस०  श्री  बी०  के०  तथा  श्री  जू०

 gto  के ०  सल्ल  की  निवृत्ति  के  फलस्वरूप  हुए  रिक्त  स्थानों  की  पूर्ति के के

 लिए  समवाय  )  १९५९  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  में  छः

 सदस्य  नियुक्त करे  कौर  संकल्प  करती  है
 कि

 उक्त  संयुक्त  समिति  में  काय

 करने  के  लिए  राज्य  सभा  के  निम्नलिखित  सदस्य  मनोनीत  किए  जायें  —

 (१)  श्री  अकबर  अली  खां

 (२)  श्री  आर ०  एस०  डगर

 (३)  श्री  राम  सहाय

 (४)  श्री  जयराम दास  दौलतराम

 (५)  श्री  दया  भाई
 पटेल

 (६)  श्री  पी०  राम  मुती

 (२)  दिल्ली  प्राथमिक  शिक्षा  १९६०  को  दोनों  सभासदों  की  ४५  सदस्यों

 की  एक  सयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये  जिस
 में  १५  सदस्य

 (१)  दीवान
 चमन  लाल

 (२)  डा०  डब्ल्यू  एस०  बोलिंग

 (३)  डा०  रघबीर  fag

 (४)  श्री  एम०  गोविन्द  रेड्डी

 (x)  श्रीमती  चन्द्रावती  लखनपाल

 (६)  डा०  नीहार  रंजन  र

 (७)  श्री ए०  बलरामी  रेड्डी

 (८)  श्री  हीरा  वाली  त्रिपाठी

 (&)  श्री  वीरेन्द्र  मिश्र

 (१०)  कुमारी  शांता  वशिष्ठ

 (22)  प्रो ०  ए०  आधार  वाडिया

 (१२)  श्री  लालजी  पेंडसे

 (१३)  श्री  मुकट  बिहारी  लाल

 (१४)  मिर्जा  weft

 (१४५)  डा०  का०  ला०  श्रीमाली

 इस  सभा  के  में  हे  सदस्य  लोक-सभा  के
 हों  ;

 लाा  15

 मूल  ७ ह
 में



 2५२६  प्राक्कलन  समिति  १६  १९६०

 कि  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  कुल  सदस्यों  की  संख्या

 की  एक  तिहाई  होगी  ;

 कि  क्य  मामलों
 में  संसदीय  समितियों  से  संबंधित  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे

 परिवर्तनों  तथा  रूपभेदों के  साथ  लागू  होंगे  जो  सभापति  द्वारा  किये  जायें  ;  ate

 कि  समिति इस  सभा  को  राज्य  सभा के  आगामी  सत्र  के  पहले  दिन  तंक  waar  प्रतिवेदन

 देगी  ;

 कि  यह  सभा  लोक-सभा  से  सिफारिश  करती  ह  कि  लोक-सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में
 fap सम्मिलित  हो  att  लोक-सभा  अपने  द्वारा  संयुक्त  समिति  whee  '  THN  जाने  वाले  सदस्यों  के  नाम

 राज्य-सभा  को  बताये  ग

 ह ene  ee

 प्राक्कलन  समिति

 चौरासीवाँ  प्रतिवेदन

 fat  दास प्पा
 मैं

 श्रम  ौर  रोजगार  मंत्रालय--सामान्य मुख्य  नवम

 खानों  के  मुख्य  इन्स्पेक्टर  कौर  कारखानों  के  मुख्य  सलाहकार  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति

 का  प्रतिवेदन---भाग १  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 ee  inh

 तारांकित प्रश्न  संख्या  १४३०  कौर  ९१९  के  उत्तरों  की  शुद्धि

 बिदेशिक-का्ये  उपमंत्री
 लक्ष्मी

 :.  प्रश्न  संख्या  १४३०  के  एक

 प्रदान  का  उत्तर  देते  हुए  मैंने  बताया  था  कि  एटलस  की  प्रतियां  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों को

 मुफ्त दी  गई  थीं  ।  जांच  करने  पर  मुझे  पता  लगा  कि  वे  लोक-सभा  तथा  राज्य  सभा  के  विभिन्न

 दलों  के  नेताझों  को  ही  दी  गई  थीं
 ।

 मे  यह  भी  बताना  चाहती  हूं  कि  एटलस  की  प्रतियां  wa  मुफ्त  वितरण  के  लिये  उपलब्ध  नहीं

 हैं  क्योंकि  वे  नीचे  जा  चुकी  हैं  अथवा  वितरित  हो  चुकी  हैं
 ।

 मंत्रालय  के  सभा-सचिव  जो०  ato  :  नेफा  में

 फेक्टरी के बारे में के  बोरे  में  १७  १९६०  को  पूछे  गये  प्रदान  संख्या  rg  के  एक  अनुपूरक प्रश्न  के  उत्तर

 में  मैंने बताया था  कि  प्रस्तावित  सीमित  दायित्व  समवाय  लायबिलिटी

 की  ५१  प्रतिशत  पूंजी  मंत्रालय  की  होगी
 ।

 ष
 सही  स्थिति  यह  है  कि  १९५५  में  नेफ़ा  प्रशासन  ने  नामसंग  बरदूरिया  रक्षित  वन-क्षेत्र  के  कुछ

 भाग  को  TE  पर  देने  के  लिये  १७  पत्र  मांगे  थे
 ।

 इसके  बारे  में  उस  समय  एक  यह  भी  विचार था

 कि  इसके  लिए  सीमित  दायित्व  समवाय  बनाया  जाना  होगा  जिसमें  नेफ़ा  प्रशासन  का  ख़ादिम

 जातियों को  झर  से  न
 प्रतिशत  पूंजी  लगाने  गौर  प्रबन्ध  में  हिस्सा  लेने  का  हक  रहेगा

 मूल  wast  में
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 २७  चल  १८८२  अ्रनदानों  की  मांगें  ५३७

 लिप

 कि

 लग

 लि

 जि

 | en

 ग

 बातचीत  ग  उक  बहियां  हे  ०:  प्रतिशत  तक  इक्विटी  शेयरों  या

 द थ  हना

 न

 सभा का

 सांसद-का
 मंत्री  सत्य  नारायण fag)  :  श्रीमान

 आपकी  अनुमति  से  में
 न  १ द-क्रय को  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  लिए  जाने  वाले  सरकारी  कार्य  की  घोषणा  करता

 ज  इस  प्रका  होगा  :--

 (१)  राज  की  सूची  से  बचे  किसी  मद  पर  विचार  ;

 (२)  अनुदानों  की  दोष  मांगों  को  मतदान  के  लिए  रखा  जाना  ;

 (8)  निम्नलिखित विधेयकों  पर  विचार  तथा  उन्हें  पारित  किया  जाना

 बम्बई  पुनर्गठन  १९६

 रूप  में  ;  er  समिति  शारा  fee

 वित्त  2&0}

 थ  eS  pe

 अ्रनदानों की  ar

 थ

 थ
 fad  मंत्रालय  व

 fone  महोदय
 :

 प्र  सभा  वित्त  मंत्रालय  के  की  मांगों  पर  He  चर्चा  जारी

 रखेगी ।  श्री  च०  को ०  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  है  ।

 pat  धन  का०  भट्टाचार्य  बंगाल  के  हिन्द  विभक्त  परिवारों पर

 इस  आयकर  अ्रधिनियम  से  कुठाराघात  किया  जा  रहा  है  ।  झ्रायकर  अघिनियम  की  धारी  २३

 में  हिन्दू  विभक्त  परिवारों  पर  करारोपन  की  प्रणाली  निर्धारित  की  गई  है  ।  परन्तु इस धारा इस  धारा

 अनुसार  कर  का  अन्दाज  लगाते  समय  झ्र धि कारियों  को  यह  सोचना  चाहिए  कि  हिन्दू

 परिवार के  अरथ  कया  ह  ?

 सामान्य  विधि  के  अन्तर्गत  विभक्त  परिवार  उस  परिवार  को  समझा  जाता  है  जो*
 gt  श्र  कानून  में  स्पष्टतया  लिखे  गये  कतिपय  सम्बन्धी  श्रापस  में  एक  साथ  *रहते  हों  ।

 परन्तु  बंगाल

 हिन्दू  परिवार  मिलाकर  प्रणाली  के  प्रन्तगं त  नहीं  जाते  ;  उन  पर  दायमाग  लागू  होता  है  ।'

 मिताक्षर  प्रणाली  के  अनुसार  जन्म  लेते  ही  एक  बच्चा  जायदाद  का  हिस्सेदार  बन  जाता  है

 परन्तु  दाय भाग में  ऐसा  नहीं है  ।  दायभाग  प्रणाली  के  अनुसार  पिता  की मृत्यु  के  बाद ही  लड़कों

 का  हक  होता  ।  इस  प्रणाली  में  सहभागिता  नहीं  होती  ।
 दायभाग  प्रणाली  लागू  हो .

 अविभक्त  हिन्दू  परिवार  के  किसी  सदस्य  की  मृत्यु  हो  जाने  पर  दूसरों  के  हिस्सों  की  वृद्धि  नहीं  होती  ।.

 व  दिए
 के  मालिक  होते  है  ।  अतः  यह  गलती  है  कि  बंगाल  के  परिवार  आयकर  af

 द

 ट  बारे  में  व्यवस्था  की  |

 tat  अंग्रेजी  में
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 हिन्दू  प्र विभक्त  परिवार  के  भ्रन्तगंत  मिताक्षर  प्रणाली  ही  ठीक  तरह  से  झरा  पाती  है  ।
 भाग

 प्रणाली  के  अनुसार  पिता  के  रहते  पुत्रों  का  कोई हक  नहीं  होता  ;  पिता  की  मृत्यु  के  बाद

 इसलिये  साथ  साथ  रहते  हैं
 कि

 उन्हें  उसी  तरह  से  सुविधा  प्रतीत  होने  लगती  है  ।  इस  कारण  ऐसे

 ee  pert  क्त

 ah  ee  निन

 ि तरो  वैसे  हुमा  ही  रहता  है  क्योंकि  हर  लड़के  के  पास  अपनी  जायदाद  अलग  अलग  हो  जाती  है  ;
 मिताक्षर

 प्रणाली  में  यदि  किसी  संयुक्त  परिवार  sh  किक  ser  क  क  अक  meth

 पड़ती  है  ।  इसलिये  सिद्ध  दा  कि  दायभाग  तथा  मिताक्षर  परिवारों  में  बड़ा  बुनियादी  प्रकार  है  |

 जिसे  आयकर  प्रीमियम  में  नहीं  माना  गया हैं  ।  इसी  कारण  बंगाल  के  प्रति  न्याय  नहीं

 हो  रहा है  ।

 वास्तव  में  बंगाल  के  हिन्दू  परिवारों  को  विभक्त  हिन्दू  परिवार  कहना  ही  गलत  है  ।  इस

 कारण  झ्रायकर  अधिनियम  में  उपय  क्त  संशोधन  करके  दायभाग  परिवारों  को  धारा  २३  के  प्रभार से
 विमुक्त

 किया  जाय  ।  बंगाल  की  विधान-सभा  में  इसी  बात  पर  चर्चा  हो  चुकी  है  कौर  कृषि  आयकर
 अधिनियम में  बंगाल  विधान-सभा  ने  इसी  सिद्धान्त  को  मानकर  वहां  के  विभक्त  परिवारों को

 इससे  छट  दे  दी  है  ।  दाय भाग  परिवारों  के  सदस्यों  को  व्यक्तियों  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिये  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मं  करता  हूं  कि  सरकार  बंगाली  हिन्दू  परिवारों  के  साथ  उचित  न्याय
 करेगी ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  (  )  बजट  पेश  करते  समय  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  प्रिये

 भाविक  रूखे  लहजे  में  कहा  था  कि  नये  कर  लगाना  बिल्कुल  प्राकृतिक  है  ।  में  यह  कहना  चाहता हू

 कि  उन्हें  सभा  में  कुछ  कहने  से  ya  भ्रमणी  तरह  से  सोच  समझ  लेना  चाहिए  ।  पिछले वर्ष  उन्होंने

 कहा  था  कि  va  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  दोष  प्रविधि  में  नये  कर  नहीं  लगायें  जायेंग  ।  परन्तु

 स्थिति  को  देखते  हुए  म  नये  करों  का  पूर्ण  विरोधी  भी  नहीं  हूं  ।  मेरा  अभिप्राय केवल  इतना  ही

 कि  यदि  हम  पुरानी  नीति  को  बदलें  तो  हमें  उसके  लिए  ठोस  arene  प्रस्तुत  करना  चाहिए  |

 परिवहन  सम्बन्धी  नये  करों  से  मुझे  किसी  प्रकार  का  हर्ष  नहीं  दुआ  है  ।  सरकार ने  यह  कर

 लगाने  का  कारण  यह  बताया  है  कि  यह  उद्योग  करभार  सहन  कर  सकता  है  ।  परन्तु यह  गलत  बात

 2  ।  दूसरे  परिवहन  का  विषय  राज्यों  का  विषय  है  ।  केन्द्र  को  इस  बात  का  कोई  हक  नहीं  कि

 वह  राज्यों  के  संसाधनों  को  अपने  उपयोग  में  ले  आए | ।  इस  कर  का  प्रभाग  बम्बई  या  दिल्ली  जैसे

 नगरों  में  भले  ही  कुछ  न  हो  परन्तु  पिछड़े  क्षेत्रों  जहां  परिवहन  उद्योग  seit  विकसित  नहीं

 इससे  बुरा  असर  अवश्य  होगा  ।

 सड़क  सम्बन्धी  करों  के  बारे  में  दूसरी  दलील  यह  दी  जाती है  कि  इससे  डीजल  की

 अपेक्षा  ज्यादा  पेट्रोल  का  प्रयोग  होने  लगेगा  ।  मंत्रालय  ने  यह  भी  बताया  है  कि  इससे  ऐसा  हो  भी

 इस  जानकारी  की  पुष्टि  मैंने  परिवहन  मंत्रालय  से  करना  चाही  परन्तु  उन्होंने  उत्तर  दिया  कि

 ऐसी  कोई  बात  नहीं  हो  रही  है  ।  इससे  सिद्ध  होता  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  उथली  जानकारी के

 आधार  पर  करारोपण के  प्रस्ताव  बनाते  हें  ।  इसके  अलावा  दूसरी  बात  यह  है  कि  डीजल  की  भ्र पे क्षा

 पेट्रोल  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने  से  क्या  लाभ  है
 ?

 डीजल  के  लाभ  राज  सर्वे  विदित  फिर  सरकार

 को  क्या  जरूरत  है  कि  वह  प्रगति  को  गलत  दिशा  में  मोड़े  ।  इन  बातों  को  देखते  हुए  हम  यह  कहेंगे

 कि  पहले  तो  सारे  मंत्रालयों में  समन्वय  होना  चाहिए  कौर  उसके  are  हर  चीज  पूरी  खोज  ak

 छानबीन के  बाद  की  जानी  चाहिए

 मसल  अंग्रेजी में
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 जहां  तक  करारोपन  प्र णाली  का  सम्बन्ध  हमारा  विचार  था  कि  इस  बार  शायद  ऐसी  aha

 पर  कर लगेंगे जो  मिलों  के  काम  जाती  हैं  परन्तु  कर  लगाया  उन  चीजों  पर  गया  है  जो  कि  दरमियान

 दर्ज  के  लोगों  के  काम  में  जाती  हैं  ।  यह  नीति  भी  गलत  है  ।

 जब  हम  गांवों  में  जाते  हैं  तो  लोगों  से  बताते  हैं  कि  हमारी  सरकार  इस्पात  के  कारखाने

 बना  रही  रेल  डिब्बे
 प्रौढ़

 बिजली  के  सामान  के  बड़े  कारखाने  हमारे  देश  में
 लग  रहे  हैं  ।  हम  उन्हें

 यह  भी  बताते  हैं  कि  पहले  हमें  कपड़े  सीने  को  सूद  यां  तक  बाहर  से  मंगानी  पड़ती  थीं  ।  तो  वे  समझ

 तो  जाते  हैं  पर  एक  सीधा  सा  सवाल  पूछते  प्रौढ़  वह  यह  कि  यह  तो  ठीक  है  देश  में  इस्पात  के

 कारखाने लग  रहे  हैं  परन्तु  हमें  तो  पीने  का  पानी  चाहिए  ।  पीने का  पानी  उनके  लिए  कहीं  ज्यादा

 महत्वपूर्ण है
 ।  राजस्थान

 प्रा जा दी  के  बाद  कुछ
 भी

 नहीं  हुजरा
 ।  अराज भी  लोग  पीने  के  लिए  दूर

 दूर  से  पानी  लाते  हैं  ।  में  ने  आयोजना  आयोग  से  पूछा  कि  राजस्थान  की  समस्या  का  अंदाज  क्या

 उन्होंने  लगाया  है  पर  उन्होंने  जवाब  दिया  कि  उन्हें  इस  समस्या  का  पता
 भी

 नहीं  है  ।  इससे  मुझे

 बड़ा  श्राइचयं  ।

 कुल  c/o  करोड़  रुपय  से  राजस्थान  के  गांवों  में  पानी  का  अभाव  दूर  किया  जा  सकता  है  |

 यदि  उचित  रीति  से  सर्वेक्षण  किया  जाय  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्र  भावपूर्ण  योजना  बनाई  जा  सकती  है

 सारे  देश  में  जलपूर्ति  की  योजनाश्रों  पर  मुश्किल  से  १००  करोड़ रुपया  खर्चे  होगा  |  इसलिए  माननीय

 मंत्री  का  कतेंव्य  है  कि  वह  जलपूर्ति  सम्बन्धी  योजना  की  क्रियान्विति  को  महत्वपूर्ण  स्थान  दें  ।

 अभी  कुछ  दिनों  की  खबर  है  कि  एक  मां  अपने  नन्हें  बच्चों  को  सदा  के  लिए  समाप्त  करने  के

 लिए  यम  ना  में  फेंकती  हुई  पकड़ी  गयी  ।  इससे  पूर्व  तंग  जाकर एक  वैज्ञानिक  ने  आत्म  हत्या  कर  ली  ।

 इन  बातों से  क्या  जाहिर  होता  है--यही कि  देश  में  भ्रत्यधिक  निर्धनता है  ate  दूसरे  सरकार

 इन  बेकार  लोगों  की  किसी  प्रकार  का  ध्यान  नहीं  देती  ।  में  इस  बात  को  मानता  हूं  कि

 हमारी  बेकारी  जल्दी  खत्म  होने  वाली  नहीं  है  परन्तु  इसका  मतलब  यह  भी  नहीं  होना  चाहिए

 कि  हमारे  यहां  लोग  रोटी  न  मिलने  के  कारण  तंग  जाकर  भ्रात्महत्या  करने  लगें  ।  हमारा  राज्य

 कल्याणकारी या  समाजवादी  राज्य  कहलाने  का  हकदार  तभी  हो  सकता  है  जब  इस  तरह  भूखों

 मरने  वाल  लोगों  को  भी  दोनों  नहीं  तो  कम  से  कम  एक  रोटी  मिले  ।  इसलिए  सरकार

 का  यह  कत्तव्य  है  कि  वह  एसे  निर्धनों  को  या  तो  सहायता  दे  या  फिर  उन्हें  काम  दे  ।  उनका

 सलना  चाहिए  ।  यदि  सरकार  ऐसा  नहीं  कर  सकती  तो  इसे  हर्कें म त [्  करने  या  जनता  पर  कर  लगाने

 का
 भी

 कोई  अधिकार नहीं  है

 अपने  पिछले  भाषण  में  मेंने  मूल्यों  के  बारे  में  अपने  विचार  प्रकट  किये  थ  मैने  कहा  था  कि

 हमारे  देश  में  चीजों  के  मूल्य  बहुत  बढ़  हुए  हैं  इसलिए  कम  से  कम  कीमत  २५ प्रतिशत तक  जरूर

 गिरनी  चाहिएं  ।  मुझ  खुशी  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  ने  इस  समस्या  को  भर हत् वपूर्ण  बताया

 oat  कायद  इस  दिशा  में  कुछ  काम  भी  हो  रहा  है  ।  पर  फिर  भी  वित्त  मंत्री  जी  को  बताना

 चाहिए  कि  वे  मूल्यों  के  बारे  में  को  उपयुक्त  समझते  हैं
 ।

 इसके  मे  सरकार  को  यह  सुझाव  भी  देना  चाहता  हूं  कि  वह  लेखापरीक्षा  लेखा-पालन

 कार्यों  को  अलग  कर  दे  |  इससे  ही  हमारी  भलाई  होगी  ।  यह  बात  एक  से  कही जा  रही

 परन्तु  खद  की  बात  है  कि  इस  चीज़  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  ।  इसके  अतिरिक्त हम  यह  भी

 चाहते  हैं  कि  सभा  में  लेखा-परीक्षक  की  भ्रालोचना
 न

 की  जाय
 ।

 भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  को  मैंने  इसी

 मूल  अंग्रेज़ी
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 हरिचन्द

 विषय
 पर

 कई  पत्र  भी  लिखे  थे  प्रौढ़  उन्हें  इस  विषय  की महत्ता  जतलाई  थी  परन्तु  प्रभी  तक  कुछ
 नहों  किया  गया है  ।  अभी  हमें यह  बताया गया  कि  महा  लेखा-परीक्षक  ने  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की

 रिपोर्ट  बड़ी  शीघ्रता  से  सभा  के  सामने  भेज  दी  मंत्रालय  को  स्पष्टीकरण  देने  का  अवसर

 भी  नहों  दिया  गया  ।  मुझे  इस  घटना  के  तथ्यों  का  ज्ञान  नहीं  है  इसलिए  मैं  प्रार्थना  करता  हं  कि
 माननीय  वित्त  मंत्री  इस  घटना  पर  भी  प्रकाश  डालें  ।  हम  तो  यही  चाहते  हैं  कि  महा-खा-परीक्षक

 की
 ग्रा लोच ना

 न
 हो  पर

 उन
 का  चरण  भी  ऐसा  होना  चाहिए  कि  किसी  को  कुछ  कहने  का  साहस

 ही  न  हो  सक े।

 में  सरकार  से  यह  प्रार्थना  भी  करूंगा  कि  वह  इस  सभा  के  सदस्यों  की  श्रालोधना  पर  थोड़ा

 गंभीरतापूर्वक ध्यान  दे  ।  देश  में  प्रशासन  की  हालत  दुख जनक  है  ।  रे  आदमी शासन  से  नहीं
 डरते |  कर  झ्रपवंचक  खुल्लम  खुल्ला  चोरी  करते  हैं  ।  जब  तक  शासन  का  भय  सामाजिक-विरोधी

 तत्वों  के  हृदयों  पर  शौकत  नहीं  हो  जाता  तब  तक  शासन  नहीं  चल  सकता  |

 लोक-प्रशासन संस्था  के  बारे  में  मैँ  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  संस्था को  भी

 एक  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला  के  रूप  में  समझा  जाय  ।  में  इस  संस्था  की  कार्यपालिका  में  हुं  ।  में  ने

 संस्था  को  सुझाव  दिया  है  कि  ag  किसी  चीज़  पर  भी  व्यथ  खर्च  न  करें  |  इस  संस्था  के  कृत्यों के

 अनुसार  हमें  इसे  बहुत  महत्वपूर्ण  समझना  चाहिए  |

 माननीय  वित्त  मंत्री  का  कथन  है  कि  देश  ने  काफी  उन्नति  की  है  पर  श्राप  किसी  से  भी  मिलो

 बट्टी  सरकार  से  शभ्रप्रसन्न है  ।  बड़े  छोटे  ग्राहक  सभी

 लोग  इस  सरकार  से  तंग  प्रतीत  होते  हैं  ।  यद्यपि  झ्र गले  चुनावों  में  भी  जीत  कांग्रेस  की  ही  होगी

 परन्तु  मे  झभी  से  इन्हें  चेतावनी  देता  हं  कि  वे  जनता  की  के  वास्तविक  कारणों  को  जानें

 कौर  उनको  समझ  बूझ  कर  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  कोशिश  करें  ।

 पची  +* है  के०  देव
 :  इस  मंत्रालय  की  विश्लेषणात्मक समीक्षा  करने  के

 लिए  यह  झावद्यक  है  कि  हम  आगामी  वर्षों  में  सरकार  को  होने  वाली  श्राय  के  साधनों  को  देखें  ।

 झागामी वर्षों  में  पूंजीगत  अत्यावश्यक कच्चे  खुले  पुर्जों  तथा  खाद्यानों का  आयात

 होगा  ।  पर  चूंकि  ये  प्रख्यात  सरकार  स्वयं  उन  पर  AH  कर  लगा  कर  सरकार  लाभ

 नहीं  उठा  सकेगी  ।  इसी  प्रकार  निजात  शुल्क  से  होने  वाली  are  में  भी  कमी  रही  है
 ।  PEYXY-UR

 में  यह  राय RE  प्रतिशत  थी  कुल  राजस्व  आय  पर  अरब  यह  २  प्रतिशत  कम  हो  गई  है

 स्पष्ट  है  कि  हम  इस  राय  पर  भी  तीसरी  योजना  में  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  निर्भर
 नहीं

 रह  सकते  ।

 उत्पादन  शुल्क  का  जहां  तक  सवाल  इसमें  बड़ी  बृद्धि  हुई  १९५१-५२  में  यह  राय

 केवल  ६८  करोड़  रु०  थी  जब कि  १९६०-६१  के  राय-व्यस्क में  इसका  श्रीमान ३८०  करोड़

 यह  वृद्धि  लगभग  ३४७  प्रतिशत  पड़ती है
 |

 महोदय  पीठासीन

 १०  वर्षों में  उत्पादन  मुल्क  का  क्षेत्र  नहीं  बढ़ाया  गया  था  उस  की  दरें  बढ़ाई

 गई  थीं  ।  इस  साल  के  प्राय-व्ययन  में  ३२  नई  वोटों  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाये  गये  हैं  ।  इसमें

 सूती
 sa  वस्तुयें  & |  इनका  सामान्य  जनता  के  रहन  सहन  के  स्तर  पर ———

 मूल  wit
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 बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  २४  करोड़  रु०  की  ae  मंत्री  प्रत्यक्ष  करों  से  कर  सकते

 qt  उन्होंने  इस  के  लिए  अप्रत्यक्ष  करों  का  सहारा  लिया  ।
 इससे  सामान्य  जनता

 को
 कष्ट

 ह
 गा

 |

 इन  करों के  भार  उत्पादन  व  विक्रेता  सामान्य  जनता  पर  डालेंगे  तौर  ग्रन्ततोगत्वा  उत्पादन  लागत

 पर  भा  सका  बरा  प्रभाव  पड़गा |

 इसक  बाद  में  घंटे  को  भ्रम-व्यवस्था  को  बात  लेता हूं  ।  हम  मुद्रास्फीति  को  नहीं  रोक

 सके  प्रौढ़  इसके  कारण  हमें  अनेक  काम  रोकने  पड़े  ।  विचित्र  बात  है  कि  हम  ने  योजना  का  पंजी

 व्यय  ४८००  करोड़  रु  ०  से  घटा  कर  ४६००  करोड़ रु०  किया पर  घाटे  की  अथ-त्यवस्या  को  राशि

 Roo  करोड़  रु०  हो  रहो  ।  मेरा  कहना  है  कि  जब  पं  जी व्यय  कम  हो  तो  घाटे की  प्रथ  व्यवस्था

 की  राशि  a  भी  कमी  होनी  चाहिए  थी  ।  इसके  अतिरिक्त  हमारा  aaa  था  कि  दूसरी  योजना

 कालम हम म  हम  २००  करोड़  रु०  पौंड  पौने  में  से  पर  हम  ने  इस  काल  में  ARE  करोड़

 रु०  वहां  से  निकाला  |  यह  बड़ी  चिन्ता की  बात  है  |

 एक  बात  प्रौढ़  है  हम  राज  बचत  आन्दोलन चला  रह ेहूं  ।  पर  घाटे  की  श्री-व्यवस्था की

 १२००  करोड़ रु०  है  ।  उधर  गत
 ४

 वर्षों  में  मूल्यों  में  २०  प्रतिशत  की  द्धि हो  गई  है  ।

 लोगों  को  बचत  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  कौर  वे  बचत  नहीं  करेंगे  ॥  उत्पादन  शल्कों

 के  कारण  भी  बचत  कार्यक्रम  को  काफी  धक्का  लगेगा  |

 घाटे  की  श्री-व्यवस्था  उपायों  के  बढ़ने  के  कारण  we  हमें  ४  उपाय  करने  चाहिएं  गर

 उत्पादक खर्चों  पर  कड़ी  ऋण लक्ष्यों में  बचत  को  मूल्यों को  स्थिर  करना

 मुझ  प्रसन्नता  है  कि  मूल्यों  को  स्थिर  करने  के  सम्बन्ध  में  हमारी  सरकार  पूरा  ध्यान  दे  रही
 कल  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  में  मी  इस  बात  पर  विचार  होनें  वाला  है  ।

 गत  ४  वर्षों  के  झांकड़ों  को  देखने  से  पता  लगता  है  कि  हमारे  राजस्व  खाते  की  राय में  बड़ी

 कभी हो  गयी  है  ।  इस  वर्ष  के  प्राय-व्यकंत में  ६०  करोड़  रु०  की  राजस्व  कभी  है  |  मतलब

 यह  है  कि  हम  नये  कर  लगा  कर  या  खर्च  कम  करके  इस  कमी  को  TT  करें  ।  राजस्व थें  होने  वात

 थाट की  बात  घाटे  की  अरे-व्यवस्था से  भी  अधिक  गंभीर  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  नये  कर  लगाने  का  सहारा  हमारी  सरकार  ले  रही  है  ।  पर  खर्च
 कम  करने  की

 दिया  में  कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।  सैनिक  झसाधारण  ऋण  सेवा

 शादी  में  व्यय  बढ़ाया  गया  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  प्रतिरक्षा  व  ऋण  सेवा  का  खर्चे  तो  हमें  करना

 ही  चाहिए  पर  सैनिक  विविध  तथा  अ्रसाधारण  मदों  के  खरच  में  हमें  कमी  कर  ग  चाहिए  ।

 arn  है  कि  इन  मदों  में  खां  की  कमी  करने  के  प्रदान  पर  सरकार  विचार  झ्रवर्य  करेगी  |

 श्री  में  करारोपण  जांच  समिति  की  सिफारिशों  के  संबंध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 |  उसने

 सिफारिश  की  थी  कि  कम  ara  वाले  वर्ग  की  राय  की  मुक्ति  सीमा  बढ़ा  दी  जाये  ।  वास्तव में  इन

 छोटी  are  ate  वर्ग  के  मामलों  में  कर  तथा  वसूली  में  खर्चे  अधिक  होता  है  व  लाभ  कम

 होता है  ।  went  समिति  ने  भी  यही  कहा  था  कि  कर-निर्धारण  प्रक्रिया  को  सरल बनाया  जाये
 ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  सरकार  इस  प्रशन  पर  भी  विचार  करेगी  ।

 व्यय
 पर  नियंत्रण  टूटने  के  संबंध  में  मेरा  कहना  है  कि  महा  लेखा-परिक्षेत्र  इस  संबंध  में  ध्यान

 रखने के  लिए  है  प्रतिरक्षा  के  संबंध  में  महालेखा  का  प्रतिवेदन
 सभा  पटल
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 चौ०  रणवीर

 पर  रख  या  था  ।  उसके  संबंध  में  बड़ा  वाद-विवाद पैदा  हो  गया  है
 ।  ञ

 समझता  कि  ऐसा
 करना  ट  ह  नहीं  है  ।

 महालेखा  परीक्षक
 को  अपना  काम  स्वतंत्रतापूर्वक  करने  दिया  उसके

 कर्तव्यों  तथा  उत्तरदायित्वों  का  स्पष्टीकरण  करना  भी  बहुत  भ्रावश्यक  है  ।

 aa  चन्द  ga  पीठासीन

 जीवन  बीमा  निगम  के  संबंध  में  अनेक  शिकायतों  का  उल्लेख  करते  हुये  श्री  ए०  सुरैय्या  ने

 त्यागपत्र दिया  है  ।  उन्होंने  विनियोजन  की  गड़बड़ियों  की  ज़ोर  संकेत  किया  है  ।
 में  चाहा हूं

 कि  माननीय  मंत्री  इस  संबंध  में  हम  सभी  लोगों  की  गलत  फहमी  दूर  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 पाकिस्तान  के
 साथ

 वित्तीय  समझौते  के  संबंध  में
 भी

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  माननीय  मंत्री

 बनायें  कि  पाकिस्तान  का  मामला  हम  भ्रन्तर्राष्ट्रयीय  न्यायालय  में  ले  जायेंगे  या  उसके  विरुद्ध  व्यापारिक

 गतिरोध  की  कार्यवाही  sere  पाकिस्तान  का  रवैया  इस  मामले  में  ठीक  न  रहा  ।

 अन्त  में  में  फिर  कहना  चाहता  हुं  कि  हमें  मूल्य  स्थिर  करने  के  संबंध में  प्रवीण  ध्यान  देना

 चाहिए  यह  एक  गभीर  मामला  है  ।

 श्री  बांग शि  ठाकुर  afer  :  मैं  माननीय  मंत्री  का

 ध्यान  इस  बात  की  APHIS  करना  चाहता  हूं  कि  त्रिपुरा  में  चीनी  २  रु०  सेर  बिक  रही  है

 जब  कि  दिल्ली  में  १  रु०  १  कराने  सेर  बिकती है  ।  इसके  संबंध  में  सरकार  का  जवाब  यही  रहा  है  कि

 चीनी  के  दाम  निश्चित  हैं  वही  लिए  जाते  हैं  ।  मेरा  कहना  है  कि  थोक  व्यापारियों पर  तो

 नियंत्रण  पर  फुटकर  बेचने  वालों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  आशा  है  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर

 way  ध्यान  देंगे  ।

 माननीय  मंत्री  को  पता  है  कि  त्रिपुरा  में  मोटर  परिवहन  ही  है  ।  पैट्रोलियम

 उत्पादों  तथा  टायरों  पर  लगाये  गये  करो ंसे  मोटर  परिवहन  पर  बड़ा  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  त्रिपुरा  के  चाय  उद्योग  की  दशा  भी  अच्छी  नहीं  है  ।  इसके  संबंध में  भी

 माननीय  मंत्री  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  भारत  ake  पाकिस्तान  के  बीच  रेल  सेवाओं

 के  संबंध  में  भी  बातचीत  चल  रही  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  का  ध्यान  रखें

 कि  त्रिपुर  निवासियों  को  पहले  की  भांति  त्रिपुरा  से  कलकत्ता  तक  कौर  भारत  में  भी

 शर  भैरव  बाजार  शर  दना  व  सियालदह  होकर  यात्रा  करने  की  सुविधायें  मिलनी  चाहिएं  ।

 सो०  रणवीर  fag  सभापति  इस  मंत्रालय  की  खर्चे  की  मांगों  पर  जो

 चर्चा  हो  रही  उसमें  भाग  लेने  के  लिए  जो  आपने  मुझे  समय  दिया  उसके  लिए  मैँ  झ्रापका  धन्यवाद

 करता  मैं  रिज़वी  स्टेट  बैंक  एल
 ०  श्राई०  सी ०  के  बारे  में  ही  कुछ  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  ।  राज से  e223  साल  पहले  इस  देश  के  भ्रमर--इसको  चाहे  लोगों  का  दबाव  कहिये  या  लोगों

 की  भावना  का  राज्य  के  ऊपर  नहीं  होता  यह  कहिये-रिज़र्व  बैंक  इस  तरह  चलता  था  कि

 लोगों  की  परवा  ही  नहीं  करता  था  ।  इम्पीरियल  बेक  के  हिस्से  भी  जब  हमने  खरीदे  तो  जो  उनकी

 फेस  वेल्यू  थी  उसका  चार  गुना  कौर  पांच  गुना  रूपया  दे  करके  खरीदे  थे  |  यह  इसलिए  किया

 भया  था  कि  रिज़र्व  बैक़  कौर  स्टेंट  बैंक  देश  के  हित  के  कार्य  करें  ।  मैं  मानता हूं  कि  इन  चीज़ों  को

 चलाने  के  लिए  जिस  तरह  के  पहले  लोगों  के  ख्याल  झ  करते  उसी  तरह  से  आदमियों  की  नियुक्तियां

 होती थीं  ।  पहले  बड़ी  बड़ी  इस्टीट्यूद्ांस  के  मुफाद  ही  मद्देनजर  रखे  जाते  थे
 और  उसी  को  महेन्द्र



 २७  १८८२
 )

 अनुदानों  की  मांगें  शुरु ्  रे

 रखते
 हुए  जो  भी  बड़े  बड़े  काम  होते  किये  जाते  थे  कौर  यह  कुदरती  बात  भी  थी  ।  लेकिन

 के  बदले  हुए  जमाने  मे  तो  एसी  बात  नहीं  होनी  चाहिये  थी  ।  राज भी  यही  चीज  होती  दिखाई  दे

 रही  अराज  भी  झगर  डायरेक्टर शिप  को  देखें  तो  श्राप  को  पता  चलेगा  कि  एक  भी  ऐसा

 प्राप्ति  उसमें  नहीं  है  जो  देश  की  ८  ३-५४  प्रतिशत  आबादी  के  साथ  सीधा  सम्बन्ध  रखता  हो  या

 खसका  टेढ़ा  भी  उससे  सम्बन्ध  हो  ।

 श्री  ब्रज  राज  सिह  )  ठेका भी  ?

 चो  ०
 रणवीर fag  टेढ़ा  लूटते  के  लिए  तो  हो  सकता  जिसे  एक् सप्लाय टेशन  कहते  हैं

 शी  ब्रज  राज  सिह  :  फिर  भी  श्राप  कांग्रेस  में  मौजद  हैं
 ?

 ato  रणवीर  सिंह  रिजवी  बैंक  के  जो  डायरेक्टर्स  उनके  में  नाम  अपको  बतलाना  चाहता

 हूँ  ।
 उनके  नाम  हैं  —ayt  कस्तूर भाई  श्री  बी

 ०
 एम०  श्री  श्री  ato

 कार
 श्री

 ने ०
 कार

 डी०  श्री  डी०  प्यार  श्री  के०  सी
 ०

 छी  ०  एन०  श्री  बी०  एच०  जे  श्री  जी०  परमेश्वर पिल्ले  कौर  बाकी  गवर्नमेंट  को  तरफ  से

 नामिनेटिड  हैं  ।  इसी  तरह  से  स्टेट  बेक  का  भी  हिसाब  है  कौर  उसके  डायरेक्टर्स  भी  इसी  तर

 उसमें भी बड़े भी  बड़े  बड़े  के पिट लिस्ट हैं  wa  श्राप  देखें  कि  इसका  प्रसर  क्या  पड़ता  है
 ?  ी

 पड़ता  वह  नगर  arg  हिसाब  किताब  को  देखें  तो  साफ  ज़ाहिर हो  जाएगा  ।  जो  नक्सा

 साफ  ज़ाहिर  हो  जाता  ध  श्राप  स्टेट  बैंक  इंडिया  के  बारे  में  सैंट्रल  बोर्ड  श्राफ  saa

 की  रिपोर्ट  geue H far eq के  लिए  देखें  ।

 महोदय  पीठासीन

 उस  हिसाब  के  साथ  साथ  aa  देखें  कि  जो  ८०  परसेंट से  अ्रघिक  आबादी  देहातों  में

 रहती  उसे  रूरल  क्रेडिट  के  बारे  में  इसने  क्या  किया  तो  areal  बड़ा  झाइचरये  होगा  ।  लेंड

 arene  बक्स  के  डिबेंचर  खरीदने  का  जहां  तक  ताल्लुक  में  समझता हुं  कि  वह  एक  नई  चीज़

 हुई  है  प्रौढ़  वह  इसलि  ए  कि  स्टेट  बैंक  पर  देश  के  देहातों  के  लोगों  कौर  उनके  नमाइदों  का  जरूर

 लेकिन  यह  चीज़  कहां  तक  पहुंच  पाई  इसका  श्राप  अंदाजा लगायें  ।  इन  डायरेक्ट

 का  वास्ता  ऐसी  कम्पनियों  से  है  जिन  के  पास  कि  करोड़ों  रुपया  दिया  गया  है  ।  लेकिन यहां  पर  लोगों

 के
 लिए  उन  की ग संस्थाग्रों  के  इन्होंने  ok  करोड़  के  डिबेंचसे  खरीदे  हैं  ।  जहां  तक  कोश्नोप्रेटिव

 satan  सोसाइटीज़ का  ताल्लुक  इनको
 जो

 पैसा  दिया  गया  है  वह  २  करोड़  २१  लाख  दिया  गया
 है  ।  इससे  अंदाज़ा  लगाया  जा  सकता  है  कि  कितना  जरूरी  है  कि  डायरेक्टर्स  को  बदला

 जाए  ।  इनको  बदलने  के  लिए  ware  हमें  कानून  में  भी  तरमीम  करनी  पड़े  तो  वैसा  करने के  लिए

 भी
 मेरी  राय  में  वक्त  झरा  गया  है  ।

 मैंने  परब  तक  स्टेट  बैंक  के  आपके  सामने  रखे  हैं  ।  में  प्रापके  सामने
 रिज

 के  आकड़े रखना  चाहता  हूं  ।

 थी  त्यागी  )  इन  भ्रांतियों  की  वजह  से  कया  कुछ  पालिसी  में  फक  पड़ता  है
 ?

 alo  रणवीर  सिंह  मैंने  आपको  बतलाया  है  कि  इन  डायरेक्टर  के  जिन  कम्पनियों में

 हिस्से  उनको  कितना  एडवांस  किया  गया  है
 ।,

 श्राप  उसका  टोटल  कर  लौजिये  और  आपकों

 पता  चल  जाएगा  कि  Gera  एडवांस  उन  कम्पनीज  को  किया  गैया  है  ४
 दे  करोड़  ७८  लाख  ७२
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 रणवीरਂ

 हज़ार  Yoo  रुपये  का  एक  ही  एडवांस  मेंने  बता  दिया  हे
 |

 इसके  मुकाबले  में  माटंगेज  बैंकों  के  इन्होंने

 जी  डिबेंचर  खरीदे  ह  वह  सिंह  ७९  करोड़  के  ही  खरीदे  हैं  ।  इसी  तरह  से  जो  कोग्रोप्रटिव  प्रोसेसिंग

 साइकिल  हैं  उनको
 दो

 करोड़  से  कुछ  दिया  गया  है
 ।

 में  इन  सारी  फिगर्स  को  दुबारा  कोट

 करना  नहीं  चाहता  हूं  ।  ।

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  fears  बैंक
 का

 जो  खाता  वह  भी  कुछ  एसा  ही  वहां पर  भी

 इन  बड़े  बड़े  लोगों  का  असर  है  ।  देड्यूल्ड  बेकस  को  जो  पसो  एडवांस  किया  ग  या  है  रिजर्व  बैंक  को

 तरफ से  eysve A aw VRE. में  वह  Ce.  ५६  करोड़ किया  गया  है  |  इसके  मुकाबले में  तमाम  देश  के

 mex  स्टेट  कोग्नाप्रेटिव  बेकस  जो  हैं  या  दूसरे  कोग्नाप्रेटिव  बैंक्स  उनको  इसी  साल  में  ok  २८

 करोड़  ही  एडवांस  किया  गया  है  ।

 श्री  दी०  च०
 चाहते  हैं  कि  रिजर्व  te  कृषि  मंत्रालय  के  साथ  हो

 ?

 उपाध्यक्ष  10:80  जीने  मुझे  एक  अच्छी  बात  की  याद  दिला  दी  है  ।  मेरे दिल  में

 बात  नहीं थी  ।  अब  तो  एक  ही  रास्ता  मेरी  समझ  में  भ्राता  है  ।  पहले में  समझे  gat  था  कि  शायद

 डायरेक्टर  को  बदलने  शे  ही  काम  चल  लेकिन  wa  जी  का  ख्याल  है  कि  शायद  वित्त

 मंत्रालय  से  निकाल  खाद्य  कृषि  मंत्रालय  के  तहत  इन  दोनों  ब  कों  को  कर  दिया  तभी

 देश का  सुधार हो  सकता  है  ।  यह  बात  मुझे  पहले  नहीं  सूझी  थी  ।

 में  aaa  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  पसे  का  ताल्लुक  है  हमने  यह  फैसला  कर

 है  कि  देहातों  में  हम  उसे  fas  कोश्माप्रेटिव्स  की  माफी  ही  देंगे  प्रो  यही  हमारी  हमेशा  कोशिश

 रहती है  ।  REX  में  जो  जांच  की  गई  थी  उस  जांच  के  नतीजे  के  तौर  पर  जो  चीज  सामने

 कराई  उसे  रिज  बैंक  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  नोट  कर  दिया  है  ।  उसको  भी  में  प्रोमो  पढ़  कर  सुनाना

 eal हूं  ।  उसमें कहा  गया  है  कि  PaUR  में  जिन  सरकारी  समितियों  के  हिसाब  किताब

 को  जांच  की  गयी  उनमें से  १६  प्रतिशत  समितियां  ऐसी  जो  बहुत  weet  तरह  चल  रही  थीं  ।

 श्र  बीच  श्रेणी की  थी  १६  प्रतिशत  समितियां  श्रेणी की  थीं  ।  इनकी  हालत  बहुत

 aqua थी  ।  समितियां  पणी  की  थीं  जो  मध्यम  दज  की  जिनके  ऊपर  बहुत

 ऋण  था  तथा  जिनका  काम  ठीक  नहीं  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय यह  चीज  मं  ने  श्राप  को  इसलिये  पढ  कर  नहीं  सुनाई  है  कि  मुझे  कोशशत्रेटिव

 सोसाइटिज  के  खिलाफ  कोई  शिकायत है  ।  बल्कि मैं  समझता हुं  कि  जब  तक  इन  सोसाइटीज़  को  मज़बूत

 नहीं  किया  जाता  है  तब  तक  हमारा  काम  नहीं  चल  सकता  कोप्रेशन  मिनिस्ट्री की  रिपोर्ट  में  इन

 सोसाइटिज  के  बारे  में  लिखा  शुभ्रा है  कि  जो  भ्रच्छी  सोसाइटीज  जो  To  कौर  बी
 ०
 क्लास

 की  सोसाइटी

 टीम  उन  की  तादाद  २२,०००  है  ।  इन  २२,०००  सोसाइटीज में  से  कोई
 ७,०००  सोसाइटीज

 ऐसी  है  जिन  को  कि  लाज  साइज  कोग्नेटिव  सोसाइटीज़  कहा  जाता  है  ।  कौर  जिन  में  सरकार  के  भी

 हिस्स  होते  हें  ।  रूरल  क्रेडिट  सर्वे के  बारे  में  रिजर्व  बैंक  की  जो  कमेटी  बनी  थी  उस  कमेटी  ने  सिफारिश

 की  थी  कि  इन  के  tad  के  इन्दर  सरकारी  पार्टिसिपेशन  होना  हिस्से  सरकार  को  खरीदने

 चढ़ायें  ताकि  ये  सोसाइटीज  मज़बूत  हो  पांवों  पर  खड़ी  हो  सकें  शर  देशके  अन्दर  तेजी

 से  काम  हो  सके  मालूम  नहीं क्रि  लानिंग  कमि  गन
 जोकि

 हिन्दुस्तान  के  लिये  बहुत  भ्रमणी  भ्रच्छी

 स्कीमें  बनाता  इस  की
 समझ  में  यह  अत  क्यों  नहीं  कराई  कि  इन  सोसाइटीज़  के शेयसं  के  अन्दर  पार्टी

 सिये  एन
 हो  उप

 ई
 रुह  दिया  कि  य  चीज़  गलत

 दर  सरकार  किसी  सोसायटी  के  हिस्से
 न  खरीदे  PY  उस  मे  ।  दिए

 :
 कि  td  '  ‘Earl a न  कीज

 लकती  है  जिस  से
 कि

 रिज़ा  '
 क

 Ce

 मूल  ait  a
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 लिया  हो  जायें  are  यदि  इस  तरह  की  कोई  सला  तो  उस  को  कबूल  नहीं  किया  जा  सकता है

 इस  तरह  से  एक  तरफ  तो  दिवालिये  होने  का  डर  दिखाया जाता  है  भ्र ौर  दूसरी  तरफ
 जो  सलाह

 रिज़र्व  बैंक  को  उस  को  भी  माना  नहीं  जाता  है  ।  में  समझता हूं  कि  २२,०००  सोसाइटीज  में  से

 ७,०००  जो  हें  वें  लाज॑  साईज़  सोसाइटीज़  वे  एसी  हं  जो  रिजर्व  बेक  द्वारा  नियुक्त  कमेटी  की

 सिफारिशों को  wae  में  लाये  जाने  के  बाद  जिन  के  शेयर  कैपिटल  में  हिस्से  की  खरोद  की  गई  है  ।

 बाकी
 जो

 सोसाइटीज  बचती
 हू

 वें
 १३,००० के  करीब ही  बचती  हूं  पौर ये  १९१३  से  बननी  शुरू

 हुई  हें  ।  इस  हिसाब  से  एक  साल  के  अन्दर  एक हज़ार  भी  सोसाइटीज़  नहीं  बंगी  होंगी  ।  में  तो  यहां
 तक

 si

 के  लियेब्तैयार  हूं  कि  एक  हजार  भी  नहीं  बल्कि  सैकड़ों  ही  बनी  होंगी  जोकि  इस  लायक
 हो

 सकें

 के  उन  को  रुपया  देना  ठोक  समझा  जा  सकता  ही  |

 में  पुछना  चाहता  g  कि  हमारा  मंशा  क्या  है  ?  देहातों  की  तरक्की  के  लिये  रुपया  रिज़र्व  बेक

 देना  चाहता  है  या  नहीं  देना  चाहता  है
 ?

 एक  बार  तो  रिज़र्व  घ्वः  की  ही  सलाह  होती  है
 कि

 ये

 ara  ही  इस  लायक  नहीं  हें  कि  उन  के  ऊपर  एतबार  किया  जा  सके  लेकिन  जब  दूसरी  बार  रिज

 बैक  की  समझ  में  यह  चीज  ar  जाती  है  कि  इन  सोसाइटीज़  को  कसे  मजबूत  किया  जा  सकता

 कैसे  चाल  रखा  जा  सकता  कै सेये  एतबार  लायक  बन  सकती  ह  कौर  ऐसा  करने  के  लिये  प्रोपोज

 सामने  रखी  जाती  कि  सरकार  उन  के  हिस्से  खरीदे  तो  उन  प्रोपोज  उस  सलाह  को  प्लानिंग

 कमिशन  मंजूर  नहीं  करता  है  ।  यहां  जिस  ढंग  से  कहा  गया  ,  उस  ढंग  से  तो  मैं  नहीं  कहना  चाहता

 लेकिन  एक  बात  जज  करना  चाहता  हुं  कि  सोसायटियों  के  नाम  पर  सोसायटियों  को  मारने  की  कोशिश

 है  ।  अगर  हिसाब  किताब  लगा  कर  देखा  जाय  कि  राज  इस  देश  के  अन्दर  जितने  भी  बेकरा  शे  डयूटी

 बक्सर  उन  के  जो ऐडवान्सेज़ ह  वह  कोई
 ८००

 करोड़  से  ऊपर  के  वह  भ्रन्दाजन  €८ ३  करोड़  रु०

 के  ऐडवान्सेज़  दूसरे  सेक्टर  उनकों  शहर  का  सेक्टर  नानऐप्रिकल्चर  सेक्टर

 देते  ह  ।  उस  के  मुकाबले  जो  देहात  का  सेक्टर  एग्रीकल्चर  सैक्टर  जो  ars  देश  की  एका नमी

 कौर  इस  वित्त  मंत्रालय  को  कामयाबी  से  चलाने  का  सब  से  प्र्च्छा  ढ़ंग  बन  सकता  उस  के  लिये

 एक  मोनस  बन  सकता  उस  के  लिये  मने  श्राप  को  दिखलाया कि  सिफ॑  ७६  करोड़ रु०  हो  दिये

 जाते  हे  ।  यहां  पर  जो  दहर  का  सेक्टर  है  या  नानएप्रिकल्वर  सेक्टर  उस  की  इमदाद  के  लिये  तमाम

 देश  के  शेड्यूल बेकस  तमाम  देश  के  नानशेड  लड  बक्स  इस  के  fora  बैंक  का  खता  भी

 आपके  सामने पेश  किया  स्टेट  बैंक  का  खाता  पेश  किया  तो  में  नहीं  समझता  कि  हमारी  यह

 मंशा  हो  सकती  है  या  वित्त  मंत्रालय  की  यह  मंश्ञा  हो  सकती  है  कि  देहात  तरक्की  न  करें  |  उस  कॉ

 तरक्की  करना  बहुत  जरूरी  है  यह  सदन  मानता  वित्त  मंत्रालय भी  मानता  है  लेकिन  उस  को

 हम
 भाग  इस  के  ऊपर  सोच  विचार  करना  बहुत  आवश्यक  है  |  रिज  बंक  ने  मैक्सिमस

 क्रेडिट  लिमिट  रखने  जो  फार्म ला  वह  फैमिली  यह  है  कि  जितना  शेयर  कैपिटल  है

 था  उन  का  शरीन  फंड  रिज  फंड  वगेरह जो  उनका  पैसा  जो  उस  काह्छ: गुन  मल्टिपल

 रिज  बेक  कर्ज  के  तौर  पर  दे  सकता  है  ।  लेकिन  बदकिस्मती  यह  है  कि  उस  के  eee  जो  देहात  की

 तरक्की  में
 जो

 बाटलनेक  बन  गया
 है

 वह  यह  है  कि  इस  का  हिसाब  जब  बैंक  लगाता  है
 तब

 गांव
 की

 कोआपरेटिव  सोसायटी  हिस्सों  व  रु०  का  नहीं  लगाती  |  बल्कि  स्टेट  कोआपरेटिव बैंक  के*  हिस्सों  व

 हिसाब  लगाया जाता  है  ।  आंकड़ों  के  हिसाब
 से  जितनी  हमारी देश  की  कोआपरेटिव

 ज  हैं  उन  का  tac  कैपिटल  २८.  २२  करोड़ रु०  का  है  कौर  जो  उन  के  अपने  ford  कौर  अदर  फंड्स

 है  वहू  a9  gy  करोड़  टोटल मिल  कर  ४२.  ३७  करोड़  बैठता  है  कौर  नगर  प्रपने  फार्मूले  को

 रिजवी  बैंक  बदल  दे  झर  उन्हों  ने  ज़ो  लिमिट  मुकर्ररी  की  है  वह  लिमिट ऐ वैक्स
 बैक  की  शार  कपिल

 या
 उन  का  जो  site  फंड  है  उस  का  हिसाव  रख  कर  नहीं  करे  बल्कि  देश  के  इन्दर  जिन  को  हम  बढ़ावा

 देना  चाहते  जिन  का  नाम  सर्विस  कोश्नाषरेटिव्ज  उन  के  शेयर  कैपिटल  ate  उन  के  फंड



 AY SE  श्तनदानों  को  माम  शनिवार  १६  शअष्नल  ReRo

 write

 के  हिसाब से  की  जाये  तो  इस  देश  के  भ्रमर  रिजर्व  बैंक  उस  फार्मूले  पर  रहते  हुए  २५४  .  २२

 करोड़  रुपया  देना  के  कर्ज  बढ़ा  सकता  है
 ।

 श्राप
 को

 यह  जान  कर्  ताज्जुब  होगा
 कि  मीडियम

 aH  लोन
 देने  के  लिये

 जो
 फंड  क्रिएट  किया  ford  बैंक  जिस  का  नाम  है  नैशनल  एग्रीकल्चर  क्रेडिट

 लांग  यम  झा परेशन  उस  के  इन्दर  ३०  करोड़  रु०  का  क्रेडिट  है  ।  ३०करोड़ रु०  का  क्रेडिट

 होने  के  बाद
 जो

 राज  वहां  पर  ऐडवान्सेज़  हें  वह
 १४  करोड़ रु०  से  कुछ  ऊपर  ह  इसी  तरह  से  जो

 इसरा
 ऐप्रिकल्चर

 रिट
 स्टे  बिलाइज़ेशन  फंड  जोकि  ४६  बी  धारा  की  तहत  बना  है  उस  का

 ३०-६-५९€  को  ४  करोड़ रु०  का  क्रेडिट था  ।  लेकिन  राज  देशके  इन्दर  मीडियम  टर्म  लोन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समय  समाप्त  हो  गया  ।

 to
 रणवीर  सिंह  :  मुझे  ऐप्रिकल्चर  पर  बोलने  का  बहुत  कम  समय  मिला  कौर  के ग्रा परे

 पर
 बिल्कुल  नहीं  मिला  ।  मैं  दोस्त  करूंगा  कि  यह  बहुत  अहम  मसला  है  कि  हम  कितना  पैसा  इस  के

 लये
 दे  '  कौर  इस  से  देश  की  तरक्की  हो  सकती  प्रदान  भी  बढ़  सकता  है  ताकि  दूसरे  देशों के

 ऊपर  भ  ऐसा  ज्यादा  न  करना  TE  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बढ़ाइये  अनाज  बढ़ा  सक  में  भी  आपको  वक्त  दूंगा  ।

 सौ०  रणवीर  सिंह  :  में  कर  रहा  था  कि  मीडियम  टीम  लोन  जो  सन्  Pays  में  सेक्शन

 हुए वह  ४  .  ५२  करोड़ रु०  के  थे  |  अरब  सवाल  यह  है  कि  हालांकि  उन  का  फार्मला  है  कि  गना  रुपया

 देना  चाहि  ',
 ४  गुना  शार्ट  टर्म  लोन  पर  देना  एक  गना  वीविंग  कोआपरेटिव  सोसायटीज

 त्रिरथ  के  लिये  देना  चाहिये  ate  १  गुना  मीडियम  टर्म  जोन्स  देने  चा  नगर  उसी  हिसाब  से  चलें

 जसा  मेंने  कहा  कि  वह  अपेक्स  बक्स  या  सेंट्रल  बक्स  के  कैपिटल  को  पकड़  कर  न  सर्विस

 कोग्रापरेटिव्ज़  के  कैपिटल  को  पकड़  कर  चलें  तो  इस  देवा  के  बन्दर  ४२.  ३७  करोड  रु०  इस  फार्म ले

 के  हिसाब  से  मीडियम  टर्म  लोन  के  रूप  में  दिया  जा  सकता  है  ।

 इसी  तरह  से  काटेज  इंडस्ट्री  के  बारे  में  करना  चाहता  ।  जहां  तक  उस  के  बढ़ाने  का

 वास्ता  इस  देश  के  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  हजारों  करोड़ों  रु०  बड़े  बड़े  कारखानों का  सामान

 खरीदने  के  लिये  या  उन  को  गहने  प्लेज  करने के  लिये  दिया  जाता  लेकिन  जहां  तक  काटेज  इंडस्ट्रीज़

 का  ताल्लुक  वहां  पर  सिफ
 ४

 या  ५  करोड़  रु०  दिया  गया  |  श्राप  को  उस  को  भी  उसी  हिसाब  से

 मानना  लेकिन  उस  में  इतना  फक  करें  कि  स्विस  कोश्मापरेटिव्ज  के  शेयर  केपिटल  ड्रोन  फंड

 का  हिसाब  लगाते  हुए  मैक्सिमस  क्रेडिट  लिमिट  मुकर्रर  करें  किया  जाता  है  तो  उन
 को

 भी
 ४२.  ३७  करोड़  रुपया  कर्जा  दिया  जा  सकता  है  ।  हमारे  देश  के  देहात  जो  ह  वह  वित्त  रिज

 स्टेट  शादी  के  भिखारी  नहीं  बनना  चाहते  ।  वह  fas  कर्जा  चाहते  जोकि उन  का  हक

 है  ।  हमारे  देहात  भी  इस  देश  के  हिस्से  ह  ।  wry  देश  में  कोआपरेटिव बंक  बने  ह  ।  जरगर  दूसरे तरह

 के  अरक  शेडयल्ड झौर नान शेड परौ  नान  शत्रु  लड  बक्स बात  हे  तो  उन  में  जितना  रुपया  उन
 को  मिल

 कम  से  कम  उतना  रुपया  पाने  के  हमारे  देहात  जरूर  मुस्तहब  ह  ।

 sal  तरह  मुझे  मालूम  है  कि  बम्बई  के
 जो

 शुगर  कोआपरेटिव  फैक्ट्रिज  ford  बैंक  उन

 को  बेक  रेट  के  हिसाब  से  कर्जा  देता
 ४

 फीसदी  के  सूद  के  हिसाब  से  देता है  ।  २  करोड़  रु०  का  जो

 मैक्सिमस  क्रेडिट  सेक्शन  gor  है  वह  सिर्फ  बाम्बे  स्टेंट  के
 लिय

 gars
 ।

 नगर  रिज  बैंक  बम्बई

 स्टेट  कोग्रापरेणिव  बैंक  को  कर्जा  दे  सकता  है  तो  मझे  मालम  नहीं  कि  पंजाब  को  रुपया  क्यों  नहीं  दे

 सकता  ।  मुझे  पता  नहीं  है  ३ क  पंजाब  के  स्टेट  कोआपरेटिव  न्  ने  हीं  के  लिये  aif  नहीं  दी  या  कि



 श  ४५४७ २७  चतर  १८८२  अ्रनुदातों  की  मांगें

 पंजाब  स्टेट  ही  इस  बैंक  को  रुपया  कर्ज  लेना  सिटी  नहीं  समझ  लेकिन  बहरहाल  वहां  पर  जो  तीन

 शुगर  कोआपरेटिव  फँक्ट्रीज ह ैहें  उन  को  वह  सहा  यत  नड़ीं ह हें  |  बम्बई  की  शुगर  फैक्ट्रिज  को  जो

 सइ लिय ते ह  वह  पंजाब  की  शुगर  aa  को  मिलनी  afer  उन  को  भी  ४  परसे  के  सूद

 पर  कर्जा  मिलना  चाहिये  |

 इस  के  ग्र लावा  में  रिजर्व  जेक  a  स्टेट  वक  से  यह  प्रार्थना भी  करना  चाहता  हूं  कि  देवा  का
 पार्टिशन  हुमा  जाब  का  सूबा  बटा  |  पंजाब  सूबे  के  बटने  से  नतीजा  यह  ga  कि  हमारे  पंजाब  के
 wat  जो  होशियारपुर  पटल  कोआपरेटिव  बैंक  है  उस  का  काफी  सरमाया  पाकिस्तान  में  रह  गया  |

 जो  भी  नतीजा  gar  वह  तो  एक  कुदरती  बात  थी  उस  के  लिये  ।  उस  की  मदद  के  लिये  स्टेट  बंक  को

 आगे ara  चाहिये  ताकि  वह  प्रश्न  काम  बढ़ा  सके  ।  अप को को  ताज्जुब  होगा  कि  होशियारपुर  सेन्ट्रल

 कॉ्रापरेव्वि  बक  लोगों  को  २  परसेन्ट  के  ऊपर  कर्जा  देता  है  जितना  कि  हमारा  ford  बेक  भी  नहीं

 दे  सकता  |  लेविन  अरब  उस  की  शक्ति  कम  है  क्योंकि  देश  का  पार्टिशन  हुआ  ।  उस  का  रुपया  वहां

 फंस  तब  भी  जो  त  क  अपने  मेम्बरों  को  २  परसेन्ट  सुद  पर  रुपया  दे  सकता  है  तो  में  समझता  हूं  कि

 देश  का  बटवारा  हो  जाने  से  उस  को  जो  घाटा  पड़ा  है  उस  को  स्टेट  TH  प्रौढ़  रिजवी  फर्क  को  सब्सिडी

 देकर  पुरा  करना  जब  भी  पंजाब  का  रुपया  उधर  से  मिले  वह  उस  के  खाते  में  जमा  हो  जाय

 लेकिन अब  जो  घाटा  जो  हो  उस  को स्टेट  घ  ate  रजें  अक  पुरा  दरें  |  उपाध्यक्ष महे  मुझे  मालूम

 नहीं  कि  इस  के  इन्दर  चित  मंत्र-लय  का  कोई  हाथ  है  या  जो  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  मिनिस्ट्री  हें  उस  का

 कई  हाथ  है  |  जीवन  में  जिन  का  कि  ताला  देहात  से  रूरल  वाटर  स्कीम  के  ऊपर

 जो  रुपया  ख  होता  है  वह  क  फ  इव  इयर  प्लान  में  जितना  रक्खा  गया  है  वह  कर्ट  फाइव  इयर

 प्लान  में  खरच  नहीं  ्र  न  ही  वह  सेकेन्ड  किए  इयर  प्लान  में  खर्च  होने  वाला  है  ।  इस  तरीके

 से  पंचायत  कौर  कोशझ्ापरेटिव्स  का  जितना  रुपया  सीधा  देहात  में  लगने  वाला  है  तो  वह  खरोंच  कम

 होगा  ।  हो  सकता  है  कि  उस  में  ऐड  i  निगेटिव  मिनिस्ट्री  का  भी  कसूर  हो  लेकिन  मुझे  तो  ऐसा  लगता

 है  कि  हमारे कृषि  मंत्री  महोदय  की  बात  कोई  सुनता  नहीं  है  ।  अरब  यहां  पर  बहुत  प्रति  प्रौढ़  मजबूत

 फूड  एंड  एग्रीकल्चर  के  मिनिस्टर  ह  लेकिन  उन्हों  ने  भी  इस  चीज  को  तसलीम  किया  कि  वे  भी  कृषि
 की  उन्नति

 के  लिये  वित्त  मंत्रालय  का  सहयोग  हासिल  करने  में  असमथ  रहे  हैं  |  उन  के  मुकाबले

 तो  यह  स्टेट्स  मिनिस्टर  शायद  ate  भी  कमजोर  हें  ae  पता  नहीं  कि  उन  का  कागज  प्लानिंग

 कमिशन  म  रुक  जाता  SAT  वित्त  में  रुक  जाता  है  जोकि  रुपया  खच  नहीं  हो  पाता  है

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अरब  तो  मानवीय  सदस्य  को  खत्म  करना  चाहिये  |

 ato  रणवीर  fag  उपाध्यक्ष  बस  में  एक  बात  कह  कर  समाप्त  किये  देता  हूं  |  स्टेट

 an
 ait  रिज  बेक  बड़े  बड़े  कारखानों  प्रौढ़  छोटे  छोटे  कारखानों  की  इमदाद के  लिये  कर्जे

 देते  हैं  ।

 देश  में  खेती  की  पैदावार  बढ़ाने के  लिये  स्टेटस  गवर्नमेंट  को  कर्जे  aris  दे  कर  प्रोत्साहन दिया  जा

 रहा  है  ।
 राज  पंजाब  स्टेट  गवर्नेमेंट  ने  एक  करोड़  एकड़  जमीन  को  पानी  बढ़ा  लिया  उस  के  वाटर

 टेबुल के  अन्दर  फर्क  गया  है  ।  तीस  लाख  एकड़  ज़मीन  है  प्रात  ३३  परसेंट  जमीन  wit

 है  जिस  की  कि  पदभार  के  अन्दर  फर्क  पड़ा  है  प्रौढ़  कम  हों  तो  में  समझता  ह  कि  जैसे  wk

 इंडस्ट्रीज़  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  स्टेट  बैंक  कर्जा  दे  रहा  है  उसो  तरह  से  इस  खेती  के  प्रोत्साहन के

 वास्ते जी  देने  की  की  जाय  wie  रिज  बेक  स्टेंट  बैंक  स्टेट  गवर्नर  मेंटल  को  इस  वाटर

 लोडिंग  को  रोकने  के  वास्ते  कर्जे  देना  शरू  करें  ।

 fat  सुगन्धि  :  में  केवल  भारतीय  लोक  प्रशासन  संस्था  के  सम्बन्ध में  ही

 विचार  प्रकट  करूंगा  |  इस  कथाकार को  ५३  ३७  करोड़  रु०  की  राशि दी  जा  को  है  इस

 मूत  wast  में
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 क  क  को  माग  १६  Eko

 १०,८४,०००  रु०  देने
 का

 उपबन्ध
 ।  में  ने  कटौती  प्रस्ताव  में  कहा  है  कि  इस  राशि  को

 घटा  कर  ११,००० रु०  कर  दिया  जाये  |  यह  राशि  वहां  एक  श्राडोटोरियल बनाने  के  सम्बन्ध  में

 मेरा  कहना  है  कि  वहां  होस्टल  में  उन  निक  कमरे  खाली  x  हुए हैं  ।  साथ  ही  यह  संस्था  योग्य  प्रशासक

 क्या  हमारा  प्रशासन  वैसे  ही  बहुत  हैं  ।

 उस  दिन  उपमंत्री  ने  बताया  था
 कि  इस  साथ  को  सरकार  ने  मान्यता  दे  दी  है  ।  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  को  बात  से  पता  लगता  है  कि  उसे  मान्यता  प्राप्त  नहीं  है  ।  वहां  दो  ज  का  समय  विद्यार्थी

 लोग  यों  ही  बरबाद  कर  रहे  हैं  ।  दी वर्ष  का
 समय  बरबाद  करने  पर  उन  पास  भी  सरकारी  नौकरी

 के  लिंग  अधिक  हो  जाती  है

 ।

 ह
 पदाधिकारी  विद्यार्थियों

 का  जहां  तक  सम्बन्ध  में  समझता हूं  कि  किसी  भी  राज्य  ने  इस

 संस्था  का  लाभ  नहीं  उठाया है  ।  म  नहों  जानता  कि  इस  संस्था  पर  इतना  झ्र धिक  धन  क्यों  बरबाद  किया

 जारहा
 ?  मं  समझता  हूं  कि  सरकार  को  अरपना  धन  बचाना  चाहिये  कौर  मेरे  कटौती  प्रस्ताव

 को  स्वीकार  करना  चाहिये  |  यही  मेरे  कटौती  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  है  ।

 अन्त  में
 अतिरिक्त

 करों  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  डीजल  घायल व  पान
 खीचने  के  छोटे  छोट  पम्पिंग  इंजनों  पर  लगे  कर  से  कृषि  को  हानि  होगी  ।  गत  वर्ष  मुल्य  बढने  से  क़षि

 को  मकका लगा  था  ।  इस  इन  करों  से  क़षि  को  are  भी  अधिक  धक्का  लगेगा  मेरा  निवेदन  |

 कि  कृषि  क्षेत्र  पर  यह  जो  कर  लगाया  जा  रहा  यह  किसी  न  किसी  रूप  में  उसे  लौटाया  अवश्य

 अन्यथा  कृषि  को  बड़ी  हानि  होगी  |

 श्री  |: 1  do  जन  :  उपाध्यक्ष  वित्त  मंत्रालय की  डिमांड कौर  प्रिंट्स  पर

 बोलते  हुए  सब  से  पहले  तो  मुझे  मंत्री  महोदय  को  कई  भझ्रच्छी  बातों  के  लिये  बधाई  देनी  है  ।  खास  तौर

 पर  उन्हों  ने  अपने  साल  रवां  के  बारे
 में

 जो  रिपोर्ट  पेश  की  है  मुझे  खुशी  है  कि  चन्द  सफों  में  ही

 yo,  4%  सफों  में  ही  उन्हों  ने  अपने  मिनिस्ट्री  की  कारगुजारियों  के  बारे  में  इतने  हालात  इतनी

 फीगस  दे  दी  हैं  कि  जिस  से  कोई  भी  शख्स  बड़ी  अच्छी  तरह  से  भ्रंदाजा  लगा  सकता  है  कि  इस  मिनिस्ट्री

 के  पास  कितने  काम  करने  को  थे  उन  wea  कामों  को  उन्होंने  किस  तरीके  से  सरअंजाम

 देने  की  कोशिका  की  है  ।  जितनी  wean  यह  मिनिस्ट्री  है  अच्छा  होता  कि  इस  की  डिमांडस  पर  बहस  होते

 दूसरे  महकमों  के  मिनिस्टर  सभी  यहां  पर  मौ जून  होते  प्रौढ़  खास  तौर  पर  प्लानिंग  मिनिस्टर  का

 होना  मेरी  राय  में  बड़ा  जरूरी  हे  तो  यह  वह  यहां  पर  थे  |  अब वे चले गये हैं चले  गये  हैं  ।  उन  समस्या

 च्युत  यहां  कोई  होना  चाहिये  में  ऐसा  महसूस  करता  हूं

 ।

 पंडित  Fo  Wo  फार्मा :  उपमंत्री  उपस्थित  हैं  ।

 श्री म०  चं०  जैन  :  डिप्टी  मिनिस्टर  तो  इस  मंत्रालय  के  हैं  ।  मैं  इस  वजह  से  उस  प्वाइंट  को

 कह  रहा  हुं  फि  इस  का  ताल्लुक  तो  दूसरे  महकमा जात से  है  प्रौर  खास  तौर  पर  प्लानिंग के
 साथ तो  बार  बार  उस  का  सम्बन्ध  जाताहै है  |  इसलिये  यह  जरूरी  है  कि  जो  भी  क्रिटीसिज्म  हाउस  में

 हो  उस  को  प्लानिंग  के  मिनिस्टर  weal  तरह  से  सुनें

 वित्त  उपमंत्री  ब०  शाण  फाइनेंसਂ  मिनिस्टर  प्लैनिंग  कमीशन  का  मेम्बर

 होता  है  ।



 २७  १८८२
 )  अनुदानों  की  मांगें  + ै से. ह अ

 श्री  स०  च०  जेन  :  शब  इस  मैं  इस  बहस  में  नहीं  पड़ना  चाहता  लेकिन  मैं  ने  जो  बात  कही

 है  उस  पर  मेँ  कायम  हूं  कि  प्लानिंग  के  वजीर  को  यहां  पर  जरूर  मौजूद  होना  चाहिये |

 जहां  तक  कि  इस  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  का  ताल्लुक  है  जैसे  मं  ने  पहले  कहा  उस  ने  बहुत  ७,

 ढंग  से  हर  मामले  के  बारे  में  रोकने  दिये  हैं  गोकि  कई  बातों  के  बारे  में  यह  चीज़  नहीं  कही  जा  सकती

 है  ।  सन्  FEYE-YY  की  फीगस दी  हैं  लेकिन सन्  PEVE-Go  की
 फीगसं  जैसे कि

 कि  बाकी  महकमों  ने

 देने  की  कोशिश  की  है  इस  मंत्रालय  ने  कई  जगह  पर  उन  को  श्रोमिट  कर  दिया  है  गौर  में  समझता  हूं
 कि

 अगर  ag  यह  सन्  PEXE-Fo HY की
 fata

 जितनी  भी  वह  इकट्ठा  कर  के  दे
 सकते  थे  देते  तो

 ज्यादा  अच्छा  होता  ।

 इस  के  साथ  ही  साथ  इस  रिपोर्ट  के  पढ़ने  से  जो  खास  तौर  पर  मुझे  पर  श्रसर  हुसना  है  वह  यह  है

 कई  बातों  में  खास  शौर  पर  कुछ  मामलात  में  गोकि  सारी  गवर्नमेंट  ate  प्लानिंग  मिनिस्टरी

 का  भी  यह  फर्ज  है  कि  देश  में  प्रोडक्शन  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  होती  है  कि  देश  में  पैदावार

 बढ़ाने  की  दिशा  में  पिछले  चन्द  वर्षों  में  इस  मंत्रालय  की  जो  पालिसी  रही  है  वह  सही  पालिसी  रही  है

 alt  उस  से  प्रोडक्शन  बढ़ा  है  कौर  खास  तौर  पर  इंडस्ट्रियल  सैक्टर  में  बढ़ा  है  ।  लेकिन  दूसरे

 जोकि  प्लानिंग  कमिशन  ने  ate  गवर्नमेंट  ने  इस  मंत्रालय  को  सौंपे  हैं  जैसे  कि  रिएक्शन  श्रॉफ

 रिलीज़  का  यह  विषमता  कम  करने  का  जो  काम  है  उस  में  में  यह  जरूर  महसूस  करता  हूं  कि

 जितना  काम  उस  में  किया  जा  सकता  था  उतना  काम  नहीं  कौर  उस  हद  तक  वह  विषमता

 कम  नहीं  हो  पाई  है  ।

 श्री  मेँ  जरा  इस  बारे  में  तफसील  से  बयान  करना  चाहता  हुं  ।  वैसे  इस  महकमे  की  कामयाबी

 नाकामयाबी  का  जो  दारोमदार  है  प्रौर  जो  उसकी  कसौटी  है  वह  ४,  ५  बातों  पर  निसार करती

 है  ।  नंबर  १  जैसा  मेंने  प्रभी  कहना  शुरू  किया  था  कि  प्रोडक्शन  के  साथ  साथ  डिस्ट्रिब्यूशन  श्राफ  वैल्थ
 शर  इनकम  का  माकूल  इंतजाम  होना  चाहिये  |  जो  देश  में  वैल्थ  पैदा  हो  रही  है  तो  उस  वैल्थ  की

 डिस्पैरिटी  को  कम  करने  के  वास्ते  इस  मं  राय  ने  क्या  कदम  उठाये हैं  ?  जो  नये  रिसोर्सेज़ हमारे  कंट्री

 में  पैदा  होते  हैं  उन  को  तकसीम  करने  में  इस  महकमे  की  क्या  पालिसी  रही  है
 ?

 दूसरी  कसौटी  इस

 कामयाबी  या  नाकामयाबी  को  टेस्ट  करने  की  यह  है  कि  हमारे  देश  में  जो  इतना  धन  सच  हो  रहा  है  तो

 उस  में  वेस्टेज  तो  नहीं  हो  रहा  है  कौर  वह  खर्चा  जिस  किफायतशारी  से  किया  जाना  चाहिये  उस

 किफायतशारी से  किया  जा  रहा  है  या  नहीं  ?  तीसरी  कसौटी  यह  है  कि  मुहकमा  जो  टैक्स  लगाता  है

 तो  उन  टैक्सों  के  सिलसिले  में  चोरी  तो  नहीं  हो  रही  है  ।  यह  चार  बातें  हैं  जिन  की  कि  कसौटी

 उस  महकमे  की  कामयाबी  या  नाकामयाबी  को  कस  कर  देखा  जा  सकता  है

 जहां  तक  यह  डिस्परिटीज़  के  रिएक्शन  की  बात  है  मं  कहना  चाहता  हूँ  कि  wre  पिछलें  wy

 वर्ष  की  इस  महकमे  की  कारगुजारी  को  देखा  जाय  तो  जैसाकि  प्लानिंग  कमिशन  ने  अपनी  रिपोर्ट  में

 लिखा है  सन्  १९५७  से  इस  महकमे  ने  बड़ी  हिम्मत  ate  बहादुरी  के  साथ  अपना  काम  किया  है  ।  सन्

 FEVR  में  प्लानिंग  कमीशन  की  जो  रिपोर्टे  थी  तो  उस  समय  यह  वैल्थ  क्सपेंडीचर  टैक्स  तर

 गिफ्ट  टेक्स  नहीं  थे  जिनको  कि  यह  मुहकमा  बराबर  लगाता  गया  यह  जो  सारे  टैक्स  इस  मंत्रालय

 ने  लगाये  उस  के  लिये  मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  सन्  ५७  ५८  में  यह  टैक्स  लागू  किये  गये  ।  सन्

 १९५८  के  बाद  इन  बक्सों  का  एनफोस  मेंट  कसे  प्रौढ़  उस  ए  नफोर्सेमेंट  के  बारे  में  जो  कारगुजारी

 इस  रिपोर्ट  में
 दी

 हुई  है  मुझे  उस  से  तसल्ली  नहीं  हुई  हैं  ।  जहां  तक  एक्सपेंडीचर टैक्स  का  सवाल  हैँ

 इस  रिपोर्ट  में  लिखा  gat  है  किसी  Peys-¥E  में  डिस्पोजल  के  वास्ते  ७७७४  एक्सपेंडीचर  टैक्स

 केसेज  थे  जिन  में  से  कि  सिफ  ५७६८  केसेज
 क  डिस्पोज़ल हो  पाया  ।  सन  PEXE-Fo  की  नहीं



 XXYXo  भ्रनुदानों  की  मांगें  १६  १९६६०

 म० थ  च०

 दी  हैं
 ।

 सन्  ५८,  ५४  में  १  करोड़  areal  होने  का  लगाया  गया  था  लेकिन  द

 लाख  रुपया  ही  हु
 |

 इसी  तरह  से  वैल्थ  टैक्स  केसेज  जिनका  कि  डिस्पोज़ल  होना  था  उनकी

 तादाद  VY, RYo  थी  लेकिन  उनमें  से  केवल  EVEO
 केसेज  का  निबटारा sat  है  ।  २०,  २२  परसेंट

 केसेज
 का  डिस्पोज़ल gars

 ।
 इस  के  साथ  साथ  जो  पहले  कम्पनी  पर  वैल्थ  टैक्स  लगाया  गया  था

 उस  को  विदिशा  कर  के  में  समझता  हूं  कि  गलती  की  गई  है  ae  कम्पनी  पर  से  यह  वैल्थ  टैक्स  विदा

 करने  का  कोई  कारण  नहीं
 था  ।

 इस  के  अलावा सन्  ye  में  सितम्बर  के  महीने  में  जो  हाउस  ने

 स्टेट  डयूटी  श्रमेंडमेंट  एक्ट  पास  किया  उस  को  पास  किये  श्राज  पौने  दो  साल  हो  गये  लेकिन  हम

 देखते  हैं  कि  यह  मंत्रालय  mal  तक  तमाम  स्टेटस  में  इस  को  लागू  कराने  का  प्रस्ताव  पास  नहीं  करा

 पाया है  |  अब  शायद  मिनिस्टर  साहब  इस  के  लिये  यह  जवाब  देंगे  कि  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ईस  का

 तो  स्टेटस से  ताल्लुक  है
 ।

 लेकिन  स्टेट्स  में  कोई  दूसरी  किस्म  की  गवर्नमेंट  api  है  ।  जिस  पार्टी की

 सेंटर  में  गवर्नमेंट  है  उसी  की  तमाम  स्टेट्स  में  हुकूमत  है  ।  जहां  तक  सिपैरिटी को  दूर  करने  का

 सवाल  है  प्लानिंग  कमीशन  ने  कौर  गवर्नमेंट ने  इस  को  अपना  आइडियल  बनाया  gat  है  फिर

 क्या  वजह  है  कि  ऐग्रीकल्चरल  लैंड  के  बारे  में  arg  को  स्टेट  aa  मेंटर  से  रिजोल्यूशन  पास  कराने  में

 पौने  दो  बरस  लग  गये
 ।
 मुझे  यह  देख  कर  बड़ा  अफसोस  होता  है  ।  इस  महकमे  को  इस  मामले  में

 जितनी  जल्दी  दिखानी  चाहिये  थी  उतनी  इस  ने  नहीं  दिखाई  ।

 इसी  तरह  से  जहां  तक  गिफ्ट  टैक्स  का  सवाल  इसमें  भी  पिछले  साल  एक  करोड़  की  आमदनी

 हुई  लेकिन सन्  PENXE-Ko  में  ३१  अक्तूबर  सन्  gauge  तक  इस  की  आमदनी सिफ  २३ ,  ८०

 लाख  हुई  है  जो  इस  के  पास  इस  के  मुताबिक Vous  भराये  उनमें से  fas  १९६३  को

 डिस्पोज श्राफ  किया  गया  है  ।  ये  फिगर  में  इसलिये  दे  रहा  हूं  कि  जहां  मैं  मिनिस्टर  साहब को  बधाई

 देना  चाहता हूं  कि  उन्होंने  पिछले  तीन  सालों  में  देश  के  टेक्स  स्ट्रक्चर  को  दुरुस्त  किया  वहां  में  इन  के

 एनफोर्समेंट  की  तरफ  भी  इन  की  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हुं  ।  चाहिये  तो  यह  था  कि  पिछले  दो

 बरसों  में  उन  कानूनों  में  जो  नुक्स  पाये  गये  उन  को  दुर  करते
 ।

 सन्  १९५८  में  ला  कमीशन ने  इनकम

 टैक्स  एक्ट  के  बारे  में  रिपो  दी  उस  पर  कमल  नहीं  हुमा  ।  त्यागी  कमेटी  की  रिपो  पर  गौर

 रहा है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इन  कानुनों  में  जो  नुक्स  में  उन  को  दूर  किया  जाय  झ्र  इन  का  एनफोर्समेंट

 ठीक  तरीके  से  किया  जाय
 |

 मैं  डिसपैरिटी  के  प्वाइंट  पर  फिर  ara  चाहता  हूं  |  प्रभी  मेरे  दोस्त  चौधरी  रणवीर  सिह

 ने  इस  की  तरफ  मिनिस्ट्री  की  तवज्जह  दिलायी  थी  ।  जैसा  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  अपनी

 स्पीच  में  जहां  तक  इंडस्ट्रियल  प्रोडक्शन  का  ताल्लुक  उसमें  बहुत  तरक्की  हुई  उसमें

 तो  टारगेट  से  ज्यादा  प्रोडक्शन  gar  है  ।  लेकिन जहां  तक  फूड  फ्रंट  का  ताल्लुक  उसम  हम

 मिजरेबली फैल  हुए  इसका  कारण  क्या  है  में  उसमें  इस  नहीं  जाना  चाहता  क्योंकि  यह

 फूड  मिनिस्ट्री  की
 डिबेट  नही ंहै

 ।
 लेकिन  इसका  कुछ  ताल्लुक  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  से  भी  है

 ।
 देश  की  जो

 ६०-७०  फी  सदी  आबादी है  ।  जो  कि  खेती  का  काम  करती  उसको  इस  मिनिस्ट्री  से  मदद  ठीक

 तौर  पर  नहीं  मिल  रही  है  ।  सरकार  करोड़ों  रुपया  बाहर  से  मंगाते  पर  बचें  कर  रही

 लेकिन  जब  गरीब  लोगों  को  रुपया  देने  का  सवाल  जाता  जब  कोआपरेटिव  सेक्टर  को  रुपया

 देने  का  सवाल  है  तो  इस  मिनिस्ट्री  को  मुश्किल  मालूम  देती  है  ।  जो  लेंड लेस किसान  हैं  उनको

 तो  यह  ही  नहीं  क्योंकि  उनके  लिए  सिक्योरिटी का  सवाल  श्राता  है  ।
 कोआपरेटिव

 सोसाइटी  बनायी  तो  उससे  मदद  लेने  में  भी  जमानत  क/'सवाल  प्राता  है  कौर  उसकी  मै  क्रीम

 क्रेडिट  लिमिट  का  सवाल  उठता  मैँ  समझता  हूं  इस  महकमे  को  a  इस  गवर्नमेंट  को  इस
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 बारे  में  कोई  फैसला  कर  लेना  चाहिए  ।  वेसे  यह  श्राइडिया  तो  बरच्छा  है  कि  श्राप  डिसपेरिटी  दूर  करना

 चाहते  हे  लेकिन  यह  कैसे  करेंगे  इस  बारे  में  फैसला  कर  लेना  चाहिए  ।  श्राप  इस  उनको  ही  क्रेडिट

 दे  रहे  ह  जिनके  पास  रुपया  है  ।  जो  बोगियों  तरद्  के  फाइनेंस  कारपोरेशन  बने  जो  इंटरनेशनल

 फाइनेंस  कारपोरेशन  वे  उन  लोगों  को  ही  रुपया  देते  ह  जो  कि  सरमाएदार  हें  शौर  जिनके  पास

 अपने  रिसो संज मौजूद  हैं  ।  श्राप  जो  देते  हें  उसका  शायद  Fo  परसेंट  ये  चार  पांच  परसेंट  सरमाएदार

 ले  लेत ेहें  ।  श्र  वह  आपको  कितनी  मदद  करते  इसका  प्रदान  तो  श्राप  स्वतंत्र  पार्टी  की  कार्रवाइयों

 से  लगा  ही  सकत  |  शभ्रापका  उन  पर  भरोसा  करना  गलत  प्राचीन  में  आपको  देश  की

 फीसदी  आबादी  पर  ही  भरोसा  करना  होगा  ।  जो  बड़े  किसान  ह  उनको  ही  कोपरेटिव  सेक्टर  से

 क्रेडिट  मिलती  है  ake  दूसरी  ate  मिलती  हं  ।  लेकिन  एक  गरीब  चमार  जूते  बनाने  का  काम  शुरू

 करने  के  लिए
 दो  सौ

 कौर  चार  सौ  रूपए  के  लिए  तरसता
 है  ।  तो  यह  चीज  array  देखनी  होगी  |  यह

 लैंड लैस
 छोटा  किसान  का  तबका  देश  का  बहुत  बड़ा  तबका  है  जब  तक  श्राप  इसको  मदद

 नहीं  करेंगे
 तब  तक

 श्राप  फूड  के
 मामले  में  स्वतंत्र  नहीं  हो  सकते  कौर  यह  आपकी  इस  मामले  में  दूसरे

 देवों  पर  अधीनता  खत्म  नहीं  हो  सकती  ।  इसलिए  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  को  इस  बात  का  फैसला  करना

 चाहिये  कि  वह  रिज  बैंक  के  मारफत या  स्टेट  बंक के  मारफत  या  दर्स  बैंकों  के  मारफत  इनको  किस

 तरह से  क्रैडिट  सप्लाई  करे  ।  श्राप  जो  ऋएडिट  सप्लाई  करते  हें  वह  ज्यादातर  लोगों  तक

 ही  पहुंच पाता  प्रापक  यह  फैसला  करना  होगा  कि  इन  गरीब  लोगों  के  हाथ  में  श्राप  किस  तरह  से

 frag दे  सकते  gs  |  मैँ  यह  कहे  बगैर  नहीं  रह  सकता  कि  श्री  तक  जो  सलूक  गवर्नमेंट  का  इन

 लोगों  के  साथ  रहा  है  रिसोर्सेज  देने  के  मामले  वह  निहायत नाकिस  रहा  उनके  साथ  बिल्कुल

 सौतेली  मां  का  सा  सलूक  रहा  है  |  a  जानता  हूं  कि  हरिजनों  के  बच्चों  को  पढ़ने  के  लिए  वजह  हों

 की  शकल  में  मदद  दी  जा  रही  है  ।  लेकिन  क्या  गवर्नमेंट  समझती  है  कि  इससे  उनका  सवाल हल  हो

 सकता है  ।  श्रगर  किसी  गांव  में  हरिजनों  के  सौ  घर  होंगे  तो  उनमें  से  दस  पांच  लड़के  पढ़ते  ह  ।

 तो  इन  वजीफों  से  उनकी  समस्या  बहुत  ज्यादा  हल  नहीं  होती  ।  जो  शिडयूल्ड कास्ट  शिड्यूल्ड

 ट्राइब  वाले  हें  उनके  साथ  साथ  ही  छोटे  जमींदार  छोटे  किसान  की  हालत  को  सुधारने  का  काम

 भी इस  महकमे को  करना  चाहिए  ।  में  समझता  हूं  कि  इन  लोगों  को  जो  क्रेडिट  के  मामले  में

 दिक्कत  जिसका  जिक्र  चौधरी  रणबीर  सिंह  जी  ने  भी  किया  उसको  करने  की  तरफ

 यह  मिनिस्ट्री खास  तवज्जह  देती

 जहां  तक  मौजूदा  टैक्सेशन  का  सवाल  थ  उस  पर  तो  फाइनेंस  बिल  की  बहस  के  दौरान  चर्चा

 होगी  लेकिन  इस  बारे  में  दो  चार  बातें  कर  देना  चाहता  हूं  ।  शहरी  माथुर  साहब  ने  जो  रोड

 arene पर  टैक्स  लगाया  है  उसका  ast  क्रिटीसिज्म  किया  ।  एक  श्र  दोस्त  ने  भी  उसकी

 क्रिटीसिज्म  किया  ।  मैँ  कहना  हूं  कि  रोड  ट्रांसपोर्ट  के  ऊपर  टैक्स  पर  जो  नुक्ताचीनी  की

 गयी  है  वह  बिल्कुल गलत  है  ।  दूसरी  पंचसाला  योजना  में  रोड  ट्रांसपोर्ट  के  लिए  सड़कें  बनाने  के

 लिए  लगभग  २८०  करोड़  रुपया  रखा  यानी  ४८००  करोड़  का  ४  परसेंट  fas  रोड  डवलपमेंट

 के  लिए  रखा  जिसमें  से  २५०  करोड़  के  करीब  बच  भी  हो  चुका  है  ।  ये  सड़क  ज्यादातर  किसके

 काम  ्  हें  |
 यह  ठीक

 है  कि  मे
 भी  उन  पर  चलता  हूं  लेकिन  उसका  सबसे  ज्यादा  फायदा  प्राइवेट

 ट्रांसपोर्टरों  वाले  ही  उठाने  हे  |
 वहू  लोग  एम०  पीज़

 के
 पास  जाकर  उनको  फिगर  देते  हैं  शर

 कहते हें  कि  सन्  १९५७  सन्  Rey F,  सन्  १९४५८  में  और  सन्  १९४६  में  बराबर  उन  पर  टैक्स

 लगाए  गए  हैँ  यहां  तक  कि  उनको  टैक्सों  से  दबा  दिया  गया  है  ।  में  कहता  हूं  कि  उनके ये  कोटेशन्स

 गलत  इधर  चार  पांच  सालों  में  कितनी  सड़कें  बनी  हूं  ।  सड़कें  बनती  हैं  उतनी

 ही  ज्यादा  उन  पर  रोड  ट्रांस्पोर्ट  चलता  है  जब  वह  चलता  है  तो  को  फायदा  होता  है  ।

 द्र  किसी  एम०  पी०  के  नोटिसों  यह  tra  करायी  होगी  कि  जब  भी  कहीं  कोई  नई  सड़क  बनती

 है  तो  प्राइवेट  ट्रांसपोर्ट  वाले  स्टेट  गवर्नमेंट  के  ota  परमिट  ate  लाइसेंस  लेने  के  लिए  भागते  हे
 ।  झर
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 मैच

 जो  रदा  होता  है  उससे  जाहिर  है  कि  इस  इंडस्ट्री  में  काफी  मुनाफा  है  ale  set  यह  शौर  भी  टैक्स

 बर्दास्त कर  सकती  है  ।  मै  समझता  हूं  कि  ae  जो  गुड्स  ट्रांसपोर्ट  वालों  ने  सारे  देश  में  हड़ताल  की

 हुई  है  इसके  हमारी  मिनिस्ट्री  काऊ  डाउन  नहीं  होगी  बल्कि  भ्र पनी  जगह  पर  मजबूती  से  खड़ी

 रहेगी  ।  श्र  भागे  भी  इस  पर  जो  टैक्सेशन  की  गुंजाइश  है  उसको  लगाएगी  |

 इसी  तरह  से  कोआपरेटिव  सोसाइटीज का  सवाल  है  ।  कहा  जाता  है  कि  उन  पर  टेक्स
 न

 लगाया  जाए  ।  आजकल  यह  हो  रहा  है  कि  age  के  भ्रामक  कोपरेटिव  स्टोर  खोल  लेते

 उसका  फायदा उठाते  ।  दस  हजार  तक  तो  टैक्स  है  ही  नहीं  कौर  ज्यादातर  कोश्नोपरेटिव  सोसाइटी

 इससे  ज्यादा  इनकम नहीं  करती  ।  लेकिन  जो  बड़ी  कोश्नोपरेटिव  सोसाइटियां  जसे  पंजाब  में

 ट्रांसपोर्ट  कोपरेटिव  जिसका  एक  एक  मेम्बर  दो  दो  हजार  महीने  की  आमदनी

 उस  पर  टेक्स  क्यों  न  लगाया  जाए  ।  मेँ
 समझता  हूं  कि  मिनिस्ट्री  इस  मामले  में

 साबित  कदम

 रहेगी  कौर  बिलकूल  नहीं  झुकेगी  ।

 ऐसे  ही  फिल्म  इंडस्ट्री  का  सवाल  है  ।  मालूम  पड़ता  है  कि  कुछ  अखबारों  में  शायद  कुछ

 फहमी  की  वजह  से  यह  खबर  निकल  गयी  है  कि  फिल्म  इंडस्ट्री  को  टैक्स  से  एग्जेम्प्ट  किया  जाएगा
 |

 जहां  तक  एजूफेटिव  फिल्मों  का  ताल्लुक  है  या  जहां  तक  बच्चों  की  फिल्मों  का  ताल्लुक  उनको

 wae  बाप  बेशक  कर  श्र  कुछ  फिल्मों  के  दो  चार  प्रिंट  एग्जेम्प्ट  कर  लेकिन  इससे

 आपको  नहीं  जाना  चाहिए  ।  भ्रमर  श्राप  इससे  ज्यादा  एग्जेम्प्शन  देंगे  तो  छोटे  टैक्सपेयर  के  साथ

 ज्यादती  करेंगे  जो  कि  कभी  भी  इस  बात  को  बरदाइत  नहीं  कर  सकता  कि  गरीबों  पर  टैक्स  लगाएं

 श्र  परमार  पर  न  लगाएं  जो  कि  एक  एक  फिल्म  के  पचास  पचास  प्रिंट  लेकर  काफी  रुपया
 कमा  रहे

 उनको  कभी  भी  एग्जेम्प्ट  नहीं  करना  चाहिए  |

 अब  मेँ  लाइफ़  इन्शोरेंस  कार्पोरेशन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 लाइफ़  इन्शोरेंस  की

 नदनलाइजेशन  यह  जाहिर  करती  है  कि  इन  दो  बरसों  में  कितना  काम  बढ़ा  है  नैशनलाइज्ड

 इंडस्ट्री  भी  किस  तरीके  से  देश  के  लिए  sear  काम  कर  सकती  है  ।  प्राइवेट  सेक्टर  यह  समझता
 था

 कि  लाइफ़  इन्शोरेंस  को  नैदानलाइज़  कर  के  गवर्नमेंट  फ़ैल  लेकिन  गवर्नमेंट  इस  में  कामयाब

 हुई  are  बड़ी  शान  के  साथ  कामयाब  हुई  ।  राज  हम  देखते  हैं
 कि

 प्राइस  लाइन  का  झगड़ा  पड़ा

 वह  टिक  ही  नहीं  पाती  है  ।  फूड-प्रेमी की  कीमतें  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।  भ्रमर हम  बैंकों  को
 भी

 नैदनलाइज़  कर  तो  फिर  west  तरह  को-श्राडिनेट  कर  के  प्राइस-लाइन  को  होल्ड  कर  ।

 जहां  तक  स्माल  सेविंग  स्कीम  का  ताल्लुक  मुझे  खुशी  है
 कि

 स्टेट  लैवल  पर  सेंटर  के  केवल

 पर  ग्राहकों  के  अलग  मर्दों  के  अलग  जो  दो  बने  हुए  उन  को  एमलगमेट  कर  दिया  गया

 है  |  इस  रिपोर्ट  से  यह  मालूम  हसा  है  कि  डिस्ट्रिकट  प्रारगनाइजसं  श्र  एजेन्ट्स  की  ट्रेनिंग  का

 इन्तज़ाम किया  गया  है  ।  मुझे  इस  की  खुशी  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  कामਂ  में
 देरी

 की  गई  है  ।  बर्गर  ट्रेनिंग  का  इन्तज़ाम  जल्दी  से  कर  दिया  गया  तो  अच्छा  होता
 ।

 जो
 इन्तज़ाम

 इस  सिलसिले  में  किया  गया  ag  कतई  नाकाफ़ी  है  ।  ज़रूरत  इस  बात  की  हैं
 कि

 ट्रेनिंग  का  इन्तज़ाम

 बड़े  पैमाने  पर  किया  जाये
 ।

 देश  के  देहातों  में  स्माल  सेविंग  की  बड़ी  गुंजा यदा  लेकिन

 एडमिनिस्ट्रेशन  की  वजह  से  देहात  के  लोग  नाराज  हूं
 ।  देहात  में  जो  एडमिनिस्ट्रेशन  काम  करती

 भ्रमर  सरकार  उस  की  निकम्मी  बातों  को  दूर  करने  में  मददगार
 तो

 मैं  विश्वास  दिलाता हू

 कि  स्माल  पावर्ड  की  तहरीक  बहुत  तरक्की  करेगी  ।  अलबत्ता
 सरकार  ने  जो  दस  बीस

 किस्म
 की

 स्माल  सेविंग्स  की  स्कीमें  निकाली  हुई  उन  को  खत्म  कर  के  fos  दो  चार  स्कीमें  ही  रखी

 क्योंकि  इन  से  देहात  के  लोगों  में  कनफ्यूजन  होती  है  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  इस  मिनिस्ट्री  की  डिमांड  को  सपोर्टਂ  करता  हूँ
 |
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 fat  बासप्पा  )  देश  की  जनता  प्रति  ay  श्रायव्ययक  तथा  वित्त  मंत्री  के  भाषण  को

 बड़े  ध्यान  से  देखती  है  ।  वह  चाहती  है  कि  देश  का  धन  ठीक  तरह  से  इस्तेमाल  देश  का  विकास

 हमारे  सामने  तीसरी  योजना  है  तथा  प्रतिरक्षा
 का

 महत्वपूर्ण  मामला
 है  ।  गर्त  हमारा

 व्यय  उसी  के  अनुकूल  डोना  चाहिए  ।  पर  में  देखता  हूं  कि  वैसा  नहीं  हो  रहा  है  ।

 में  देखता  हूं  कि  योजना  का  लाभ  जिन  लोगों  को  होना  चाहिए  उन्हें  नहीं  हो  रहा  है  ।

 में  माननीय  मंत्री  से  नीचे रन  करूंगा  कि  वे  प्राय व्य यक  बनाते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि

 गरीब  वर्ग  को  इसका  अधिकाधिक  लाभ  मिले  ।  करारोपण  प्रणाली  में  एक  परिवर्तन  हो  रहा  है

 ग्रत्रत्यज्ञ  कर  बढ़ाये  जा  रहे  हैं  ।  इस  से  अमीर  लोग  अधिक  भ्रमित  शौर  गरीब  लोग  अधिक

 गरीब ो  होते  जा  रहे  हैं  ।  इन  करों  से  गरीब  वर्ग  तो  वेसे  ही  बहुत  पीड़ित  है  ।

 जनता  से  लग  उगाने  की  स्थिति  में  काफी  सुधार  gar  है  मेरा  कहना  है  कि  उस  घ

 का  बहुत  ही  सुन्दर  व  अच्छा  उपयोग  किया  जाप  ।  कभी  कभी  धन  का  अपव्यय  भी  होता है
 ।

 घ्यान  देने  की  बात  है  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।
 इस  सम्बन्ध  में  मैं  इनामी  बांड

 योजना  का

 स्वागत  करता हूं  ।

 सरकार  afr  aries  उत्पादन  कर  लगा  रही  है  ।  प्रक्रिया  ऐसी  बनाई  जाये  जिससे  ई  शानदार

 लोगों  को  परेशानी  न  हो  ।  कई  बार  कर  विभाग  के  पदाधिकारी  ईमानदार  लोगों  को  भी  बहुत

 परेशान करते  हैं  ।

 विदेशी  मुद्दा  की  बचत  के  संम्यन्थ्र  में  मेरा  कहता  है  कि  हमें  विदेशो  मुदा  बचाने  का  भरसक

 प्रयत्न करना  चाहिए  ।  कुछ  लोग  विदेशों  को  भेजे  जाते  हैं  ।  उनसे  हमें  कोई  विशेष्  लाभ  नहीं  होता ।

 हमें  बहुत  जरूरी  मामलों  में  ही  लोगों  को  विदेश  भेजता  चाहिए  इस  सम्बन्ध  में  व्यर्थ  में  ही

 बहुत  सी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 उसके  बाद  गर-विकास  सम्बन्धी  व्यय  की  बात  है  ।  कभी  भारतीय  लोक  प्रशासन  संस्था  का

 उल्लेख  किया  गया  ।  इसमें  बहुत  प्रतीक  धन  व्यय  हो  रहा  है  जोकि  उपयोगी  नहीं  है  ।  श्री  हरिचन्द

 माथुर  ने  भी  कहा  कि  यह  संस्था  बरबाद कर  रही  इससे  देश  को  कोई  लाभ  नहीं  हो  रहा  है

 यहां  पर  बहुत  थोड़  विद्याथियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  जब  हम  देश  का  विकास  कर  रहे

 तो  हमें  ऐसे  व्यथ  के  खच  बन्द  कर  देने  चाहिए  |

 हमारे  देश  में  प्रतीक  वितीय  संस्थायें  हैं  ।  उनका  विकेन्द्रीकरण  किया  जाता  चाहिए  |  उन्हें
 न

 चाहए  कि  वे  उद्योगों  के  विकास  में  सहायता  दें  ;  उनका  कमीशन  भी  कम  होना  चाहिए  शौर  re

 विदेशी  ऋण  प्राप्त  करना  चाहिए |

 बैकों
 के  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है

 कि
 कुछ  बैंकों

 का
 राष्ट्रीयकरण  कर

 दिया  गया  है  पर  wat  कुछ  बैकों  का  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  पूछता  हूं  कि  यह  मेद-भाव
 वाली

 नीति  क्यों  बरती
 जश

 रही  है
 ।

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  से  सरकार  को  बड़े  संसाधन
 मिल

 जिनका  ag  इस्तेमाल  कर  सकेगी  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  स्टेट  बैक  को  wT  शाखायें  बढ़ानी  चाहिएं  ।

 में
 उत्पादन  शुल्कों

 के
 सम्बन्ध  में  बताना  चाहता  हूं

 ।
 इस  सम्बन्ध  में  जनती  में  बड़ी  उत्तेजना

 कुछ  मंत्रियों  ने  कहा  हैकि  इन शुल्कों  के  कारण  उनके  मंत्रालय  सम्बन्धी  विकास  कार्यों  में
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 बाघा  पड़ेगी  ।  एक  धारणा  है  कि  कुछ  करों  को  कम  कर  दिया  जाये  ।  माननीय  वित्त  मंत्री

 wey  मंत्रियों  की  बात  सुनें  और  इस  प्रकार  कर  व्यवस्था  करें  कि  किसी  भी  मंत्रालय  को  कठिनाई

 नहों

 ट्रैक्टरों  पर  बड़ा  भारी  कर  लगाया  जा  रहा  है  ।  १२,००० रु०  के  ट्रैक्टर पर  २,५००  रु०  कर  |

 बाप  जरा  सोचे  कि  इन  ट्रैक्टरों  पर  इतना  कर  लेकर  shy  काय  को  Ha  विकसित  कर  सकेंगे  |

 फिल्म  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  में  केवल  कन्नड़  फिल्मों  के  सम्बन्ध  में  बता  सकता  हूं  कि  उनके  बनाने

 वालों  का  कहना  कि  इस  पर  १००  प्रतिशत कर  है  ।  माननीय  मंत्री  उनकी  सहायता  के  लिए

 कुछ  न  कुछ  अवद्य  करें  |

 जहां  तक  जीवन  बीमा  निगम  का  सम्बन्ध  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  सम्बन्ध

 मैं  कुछ  सावधानी  waar  बरतेंगे  ।  हमें  इसका  कारबार  ्  बढ़ाना  चाहिए  |

 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों में  बड़ा  असन्तोष  है  ।  उनका  विचार  है  कि  उनकी

 वरिष्ठता की  उपेक्षा की  गयी  है  आशा  है  माननीय  मंत्री  कर्मचारियों की  शिकायतों  को  दूर

 करने  का  प्रयत्न करेंगे  ।

 अन्त  मैं  महालेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  में  नहीं
 जानता  कि  उन्होंने  अरपना  प्रतिवेदन  इतनी  जल्दी  क्यों  दे  दिया  ।  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  होगा

 कि  वास्तव में  महालेखा-प  रोक  के  वास्तविक  अधिकार  क्या  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  विधान  बनाने

 की  बात  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  ।  प्रतिरक्षा  १९६०,  लेखा-परीक्षण  प्रतिवेदन  में  महालेखा

 परीक्षक  द्वारा  कही  गयी  कुछ  बातें  बड़ी  गम्भीर  हैं  ।  मुझे  ata  है  कि  संसद्  इस  मामले  पर  ध्यान
 रखेगी  ।

 श्री  गजराज fag  :  उपाध्यक्ष  किसी  भी  देश  की  कर-व्यवस्था  उस  देश  की  सरकार

 की  नीति  का  दर्पण  होती है  ।  यदि  हम  अपने  देश  की  कर-व्यवस्था  की  जांच  तो  यह  पता

 लगेगा  कि  पिछले  दस  बारह  सालों  में  लगातार  हमारे  कर  का  ढांचा  प्रत्यक्ष-करों  से  हट  कर

 करों की  तरफ़  जाता  रहा  है  ।  बात  बहुत
 की

 जाती  है  कि  पिछले  दो  तीन  सालों  में  हम  ने  कुछ  प्रत्यक्ष  कर

 लगायें  लेकिन  उन  प्रत्यक्ष  करों  से  हमें  जो  धन  मिला  उस  की  तरफ़  AT  हम  ध्यान  तो

 पता  लगेगा  कि  जो  प्रत्यक्ष  कर  लगाये  गये  उनका  कुछ  महत्व  नहीं  है  ।  दूसरी  तरफ़  जो  ग्र प्रत्यक्ष

 कर  लगाये  गये  वे  लगातार  हमें  प्रिक  से  अधिक  पैसा  देते  रहे  हैं  ale  इस  साल  के  बजट  में  भी

 जो  कर  हमें  पैसा  देने  जा  रहे  वे  सभी  प्रत्यक्ष कर  हैं  ।  भ्रश्रत्यक्ष कर  निश्चित  रूप  से  जनता  पर

 पड़ने  वाले  कर  हैं  झर  प्रत्यक्ष कर  वे  ही  जिनके पास  सायं  होगी  कुछ  देने  की  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेम्बर  साहब  अगली  चक्की  अं पता  भाषण  जारी  रखें  ।  परब  सभा  गैर

 सरकारी  सदस्यों  काय  लेगी

 वेतन  की  अधिकतम  सीमा  सरकारी  क्षेत्र  विधेयक

 fait  स०  तारिक  शर  :  मैँ  प्रस्ताव  करता हूं  कि  गैर-सरकारी

 नौकरियों  में  वेतनों  की  प्रीतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  कौ
 अनुमति  दी

 जाये  ।

 aa  अग्रेजी  में



 २७  १८८२  (  )  प्रोटीन  wa  परिसर  ate  पादरी  सब  AAXX

 गतिविधि  पर  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 गैर-सरकारी  नौकरियों  में  बातों  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  उपबन्ध

 करते  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  शझ्रतुमति  दी  जाये
 11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 fat  Ho  मु०  तारिक
 :

 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं
 ।

 कैथोलिक  wa  परिसर  और  पादरी  संघ  गति  विधिपर

 प्रतिबन्ध  )  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  कब  सभा  १  प्रबल  FEqo  को  श्री  नागी  रेड्डी  द्वारा  प्रस्तुत  इस

 प्रस्ताव  पर  भाग  चर्चा  करेगी

 इश्की  कैथोलिक  चर्चों  के  राजनीतिक  प्रयोजनों  के  लिए  काम  में  लाते  तथा  के मौलिक  we

 के  पादरियों  के  राजनीतिक
 कार्यों

 में  भाग  लेने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  क्

 मं  इस  विधेयक pat  इस  बेक  झ्रादिम  जातियां )

 का  विरोध  करता  हु  ।  इस  के  कई  कारण  हैं  ।

 इस  जीशान  का  उद्देश्य  कै मौलिक  wa  के  पादरियों  की  राजनीतिक  गतिविधि  पर  प्रतिबन्ध

 लगाना  बताया  गया  है  ।  यह  विधेयक  केरल  के  चुनावों  के  हाल  ही  बाद  पेश  किया  गया  है  ।  चनावों

 में  कम्यूनिस्ट  पार्टी  को  क  रा  दी  हार  हुई  है  ।  शयद  इसके  लिए  वे  कैथोलिक  पादरियों  को  जिम्मेदार

 मानते हैं  ।

 लेकिन  के  मौलिक  wat  एक  विश्वव्यापी  संगठन  ग्रोवर  उसका  उद्देश्य  भौतिक

 श्रमिक  है  ae  एक  सशक् ति मात  ईश्वर  में  विश्वास  करता  है  प्रौढ़  उसका  उद्देश्य  ईश्वर  दरार

 मानवों  का  ऑ्राध्यात्मिक  सम्बन्ध  ही  है  ।  दूसरी  are  कम् यू  लिस्ट  हैं  जो  ईश्वर  की  सता  का  राजनीति

 में  कोई  भी  प्रवेश  स्वीकार  नहीं  करते  ।

 कम्यूनिस्ट  भाई  इसे  राजनीतिक  समस्या  मानते  लेकिन  वास्तव  में  वह  राजनीतिक  नहीं
 अपने  संगठन  के  बारीक  उद्देश्यों  श्र  आदर्शों  की  रक्षा  करना  कैथोलिक  चचा  का  ahaa

 कत्तव्य  है  ।  इती  दृष्टि  से  पादरी  संव  ने  झपने  झ्र  तालियों  को  कम्युनिस्टों  का  समर्थन  न  करने  का

 quae  दिया  था  ।

 वह  राजनीति  में  भाग  लेना  नहीं  था  होली  चचा  के  नियमों  के  अनू  सार  भी  पादरी  लोग

 राजनीति  में  भाग  नहीं  ले  सकते  ।  वैसे  व्यक्तिगत  रूप  से  विश्व  भर  में  कैथोलिक  लोगों  को  पूरी

 आजादी  है  अपनी  पसन्द  के  राजनीतिक  दल  के  सदस्य  बनने  की  ।  श्री  मणियंगाडन  कार  के  सदस्य

 र  मं  झरबण्ड  दल  का  सदस्य हूं  ।  हम  दानों  ही  कैथोलिक  हैं  ।  लेकिन हम  feat  ऐसो

 शुद्ध  क्रान्तिकारी  पार्टी  के  सदस्य  नहीं  बन  जो  कैथोलिक

 के  प्रदर्शनों  ate  उद्देश्य  से  पूरी  तौर  पर  विमुख  हो  इसीलिए  कै  मौलिक  लोगों  को  कम्यूनिस्ट  पार्टी

 —_—_——

 में  शामिल  होने  से  रोका  जाता है

 भ्र ग्रे जो  में



 RAKE  कौशिक चले  परिसर  शौर  पादरी  संघ  १६  १९६०

 गतिविधि  पर  विधेयक

 इगनेस

 लेकिन  कैथोलिक  के  पादरी  संघ  के  अधिकारीगण  किसी  भी  राजनीतिक  पार्टी  के  सदस्य

 नहीं बन  सकते  ।  नागरिक  अधिकार  उनके  भी  होते  कौर  इसीलिए  वे  निजी  तौर  व्यक्तिगत
 रूप

 किसी  भी  राजनीतिक  दल  के  पक्ष  में  मतदान  कर  सकते  अपनी  व्यक्तिगत राय  रख  सकते  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  कैथोलिक  लोग  राष्ट्र  विरोधी  या  सरकार की  नीति

 के  विरुद्ध चलते  हैं  ।  कम्पू  लिस्ट  लोग  जरा  अपनी  तरफ  तो  देखें  ।  क्या  भारत-चीन  सीमांत  के

 विवाद  में  उन्होंने  रुख  नहीं  अपनाया  |

 कैथोलिकों  को  राष्ट्र-विरोधी  सिद्ध  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  वे  लभ-निरोध  की  सरकार

 नीति  के  विरुद्ध हैं  ।  यदि  संयम  ah  ब्रह्मचयं  के  तरीके से  अधिक  बच्चे  पैदा  करने  पर  नियंत्रण  किय

 जायेगा  हम  उसके  पक्ष  में  हैं  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  प्रंधावृंध  ढंग  से  बच्चे  पैदा  होते  जायें  ।  लेकिन  हम

 कृत्रिम  उपायों  से  गर्भ-निरोध  के  तरीकों  को  भ्रमित  मानते हैं  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  कैथोलिक  पंडित  नेहरू  के  खिलाफ़  बोलते  रहे  हैं  ।  सभी  कैथोलिक

 मानते  हैं  कि  पंडित  नेहरू  ने  एक  महान्  व्यक्ति  लेकिन  आखिर  हैं  तो  वह  व्यक्ति  ईश्वर तो

 नहीं  ।  wea  व्यक्ति  उनसे  भी  हो  सकते  हैं  ।  असहमत  होने  वाले  व्यक्तियों  को

 विरोधी  तो  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  यह  तर्क  ग़लत  है  |

 साथ  मध्य  प्रदेश  के  सम्बन्ध  म॑  श्री  नियोगी  के  प्रतिवेदन  का  बड़ा  ढोल  पीटा  गया  है  ।

 हर  चीज़  के  दो  पहल  होते  हैं  ।  सचाई  जानने  के  लिए  हमें  दोनों  दल  wr  देखना  चाहिए  ।  श्री

 नियोगी  ने  प्रतिवेदन  में  धर्म-परिवर्तन को  बड़ा  बुरा  बताया  लेकिन  सब  उन्होंने स्वयं  अपना

 धर्म  कर  दिया  बौद्ध  हो  गये  हैं  ।

 फादर  का  दृष्टांत  देकर  कई  बातें  सिद्ध  करने  की  कोशिश  की  गई  है  ।  फादर

 मेन्डोजा  को  पादरी  संघ  से  निकाल  दिया  गया  इसलिए  स्वाभाविक तौर  पर  वह  पादरी  संघ के

 विरुद्ध  बोलेंगे  ही  ।

 जहां  तक  विदेशी  धन  को  बात  वह  तो  कराता  है
 ।

 लेकिन  क्या  कभी  उसका  दुरुपयोग

 किया  गया  है
 ?

 यदि  तो  इसके  प्रमाण  दिये  जायें  ।

 विदेशी  धन  तो  कोई  बुरी  बात  नहीं
 ।  सवाल  तो  यह  है  कि  उसका  दुरुपयोग  नहीं

 होना  चाहिए  ।  कैथोलिकों  के  पास  जो  विदेशी  धन  भ्राता  है  वह  शिक्षा  भ्र स्प तालों और

 पूर्तसंस्थाश्नों  पर  हीं
 at

 होता  वह  देश  के  हित  में  लगता  है
 |

 कम्युनिस्ट  सदस्यों  ने  इस  बात  पर  बड़ा  जोर  दिया  है  कि  कैथोलिक  मिशन  दिक्षा-पद्धति  के

 नियत्रंण  को  बड़ा  महत्व  देते  हैं  ।  यह  सही  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  वे  दिक्षा  के  जरिये  ईसाई

 धर्म  के  सिद्धान्तों  की  दीक्षा  देना  चाहते  जिससे  कि  हर  देश  में  ईश्वर  के  भक्त  जन  नेता

 पैदा  हों  |

 कम्युनिस्ट  देशों  में  भी  तो  कम्यूनिज्म  के  सिद्धान्तों  से  युवकों  कों  दीक्षित  करने  के  लिए

 शिक्षा  इतना  ही  कड़ा  नियंत्रण  किया  जाता  है
 ।

 उन्हें  क्यों  ?  में

 इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूँ
 |



 २७  १८८२  कैथोलिक  aa  परिसर  ak  पादरी  संघ  ARK

 गतिविधि  पर  विधेयक

 pat  प्रर विन्द
 घोषाल  :

 में  इस  विधेयक  का  हार्दिक  सेन  करता  हूं  ।

 ज्यादा  अच्छा  यदि  इसको  व्यवस्था यें  मस्जिदों  मंदिरों  पर  भी  लागू  की  जातीं  ।  चर्चे  ने

 आरम्भ  से  ही  हमारे  देश  की  राजनीति  का  नियंत्रण  करने  की  कोशि  की  है  ।  धार्मिक  teat  को

 राजनीति  में  हस्तक्षेप  करते  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  पश्चिमी  बंगाल  में  हमने  मुस्लिम

 लीग  का  शासन  देखा  है  ।  कैथोलिक  चर्चे  से  हमारे  देश  को  a  भी  बड़ा  खतरा  इसलिए  है  कि  वह

 एक  विदेशी  संस्था है  ।

 gays H Tat के  ग़दर  के  gravy  &  प्रधा  मंत्री  ने  कहा  था  कि  समूचे  भारत  ईसाई

 धर्म  का  प्रचार  करना  हमारा  कत्तव्य  ही  हमारे  भ्र पने  हित  की  बात  भी  है  ।  लाड  है ली फैक्स

 ने४  एक  बार  कहा  था  कि  ईसाई  धर्म  के  प्रचार  से  हमारे  साम्राज्य  की  नींव  मज़बूत  होगी  ।  इससे

 उनका  स्पष्ट  हो  जाता  प्रोग्रेस  शासन-काल  में  इन  मिशनरियों  को  राजनीति  में  सीआ

 हस्तक्षेप  करने  की  कोई  आवश्यकता  ही  नहीं  थी  |  इसकी  झ्रावश्यकता  तो  देश  स्वतंत्र  होने  के  बाद

 ही  पड़ी है  ।

 इसका  उदाहरण  लीजिये  ।  PEXR  में  पूर्वी  एशिया  के  चर्चे  सम्बन्धी  भ्रध्ययन  सम्मेलन

 लखनऊ  यह  घोषित  किया  गया  था  कि  चर्चों  को  यह  स्वीकार  करना  चाहिए  कि  मुख्यतया

 नीतिक  कार्यवाही  के  जरिये  ही  समाज  के  ढांचे  में  परिवर्तन  होता  इसलिए  चर्च  को  सामाजिक

 न्याय  के  प्रतिष्ठापन  के  लिए  राजनीतिक  सक्रियता  की  ग्रा वश्य कता भी  स्वीकार  करनी  चाहिए  ।

 तौर  कलिम्पोंग  काश्मीर  मे  हम  देख  ही  चुके  हैं  कि  कितने  मिशनरियों  नें  जासूसी  का  काम

 किया है  ।  केरल  में  हमें  इसका  wa  हो  चुका  है  कि  रोमन  कैथोलिक  कौर  प्रोटैस्टैंट  दोनों  ही

 किस  तरह  राजनीति में  हस्तक्षेप  करते हें

 चर्चों  के  जरिये  हमारे  देश  में  जनवरी  EXO  से  लेकर  जून  Rau  तक  RERV, FE, 000

 रुपये  विदेशी  धन के  रूप  में  करायें हैं  ।

 इसलिए  सरकार  को  इन  से  सावधान  रहना  चाहिए  ।  ईसाई  चर्चों  को  राजनीति  में  हस्तक्षेप

 नहीं  करने  देना  चाहिए  ।  श्री  इगनेस  बेक  ने  कहा  है  कि  कैथोलिकों  को  क्रांतिकारी  संस्थानों  मे

 शामिल  होने  की  अनुमति  नही ंहै
 ।  यूरोप  का  इतिहास  इसका

 साक्षी  है  कि  ईसाइयत
 के

 प्रचार
 के  लिए  कितना  रकत  बहाया  गया है  ।  ईसाई  धर्म  को  मानने  वाले  कुछ  देश  अरब  भी  प्राय

 देशों  का  शोषण  कर  रहे  हें  ।

 fat  do  है  शर्मा  :  इस  विधेयक पर  तीन दृष्टियों से  विचार  किया
 जा  सकता है  ।

 सब  से  पहला  तो  यह  है  कि  क्या  धार्मिक  स्थानों  को  राजनीतिक प्रकार  के  लिए  इस्तेमाल

 करने  देना  सिद्धान्त  की  दृष्टि  से  उचित  है  ?  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  कैथोलिक  चर्च  ने

 नीतिक  प्रचार  के  मामले  में  ग्न्य  सभी  धर्मों  की  अधिक  हानिकारक  आचरण  किया  है  ?

 six  तीसरा  प्रदान  यह  कि  पूजा-स्थान  की  पवित्रता  को  परिभाषा  क्या  है
 ?

 ,

 सिद्धान्त  की  दृष्टि  से  यह  बिलकुल  उचित  है  कि  धार्मिक  स्थानों  की  पवित्रता  बनाये  रखने

 के  लिए  उनका  इस्तेमाल  राजनीतिक  प्रचार  के  लिए  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  हर  नागरिक को

 ard  पसन्द का  कम  मानने  झर  धार्मिक  स्थानों  में  जाने  की  पूर्ण  स्वतंत्रता  है  ।  साथ  हर

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 AUS  कौशिक  wa  परिसर  झर  पादरी  संघ  (  राजनीतिक  १६  ग्रीन  १९६०

 गतिविधि  पर  विधेयक

 दी०  चं०

 नागरिक  को  art  पसन्द  के  राजनीतिक  दल  में  शामिल  होने  का  पूर्ण  प्राधिकार  |  संविधान

 ने  हर  नागरिक  को  ये  दोनों  मूलभूत  अधिकार  दिये  हैं  ।  लेकिन  इन  झ्र धि कारों  के  प्रयोग  के  स्थान

 भी  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 राजनीतिक प्रचार  का  मंच  बनाने  पूजा  के  स्थान  को  पवित्रता  नष्ट  होती  है  ।  इसलिए

 गृह"कार्य  मंत्रो  यदि  देश  में  शान्ति  बनाये  रखना  चाहते  सुचारु  प्रशासन  चाहते  जनता  के

 सभो  भागों  सामंजस्य  चाहते  तो  उन्हें  स्वयं  एक  एसा  विधेयक  प्रस्तुत  करना  चाहिए  जिसके

 जरिये  पूजा  प्रार्थना  के  स्थानों  को  राजनैतिक  ware  के  लिए  war  करने  पर  प्रतिबंध

 लगाया  जायें  |

 पिछले  सौ  साल  का  हमारा  इतिहास  इसका  साक्षी  है  कि  राजनैतिक  हितों  को  साधने  के

 लिए  पूजा  प्रार्थना  के  स्थानों  को  राजनैतिक  प्रचार  के  लिए  किस  बुरी  तरह  से  इस्तेमाल  किया

 गया है  |  उनको  विभिन्न  दलों  के  लिए  इस्तेमाल  किया  गया है  ।  माननीय  गह-किये

 मंत्रो  को  इस  विधेयक  का  सिद्धान्त  स्वीकार  करना  चाहिए  |

 यह  विधेयक  बड़ी  जल्दबाजी  में  तैयार  किया  गया  है  ।  इसमें  दी  गई  परिभाषायें  बड़ी  ढी  ली

 ढाली  हैं  |  wa  परिसर  में  कब्रिस्तान  को  भी  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  इसी  तरह  राजनीतिक

 गतिविधि की  परिभाषा कुछ  ऐसी  है  कि  किसी  भी  कार्यवाही  को  राजनीतिक  माना  जा  सकता  है  ।

 यक्ति  के  राजनीतिक  रूप  धार्मिक  रूप  में  कोई  विभेद  नहीं  रखा  गया  है  ।  साथ  इस  विधायक

 में  केवल  चचा  को  क्यों  लिया  गया  wear  धार्मिक  सस्थाओं  को  क्यों  नहीं
 ?  कैथोलिक

 चर्च  ने  कुछ  बड़े  भ्रच्छे  काम  भी  किये  हैं  ।  कुछ  पादरी  बड़े  सराहनीय  हैं  ।  वें  भ्राखिर हैं  तो  भारतीय

 नागरिक ही

 इसलिए  श्री  विट्लराव  को  यह  विधेयक  वापस  एक  दूसरा  विधेयक  प्रस्तुत  करना  चाहिए

 जिसमें  इसके  मत  सिद्धान्तों  का  विस्तार  att

 fot  tara  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 इस  विधेयक  के  उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  कैथोलिक  चरचे  और

 पादरी  संघ  राजनीतिक  कार्यवाहियों  में  भाग  लेते  हैं  ।  लेकिन  यह  नहीं  बताया  गया  कि  वे

 नीतिक  कार्य वा हियां  हैं  क्या  ।  प्रस्तावक  को  किन  कार्यवाहियों से  शिकायत  यह  स्पष्ट नहीं  होता
 |

 मौलिक  चर्च  तो  इस  देश  में  सेकड़ों  साल  से  मौजूद  हैं  ।  प्रबल  में  इस  विधेयक  का  मूल  कारण

 चुनाव है  ।

 भारतीयों  के  रक्त-मांस  में  धम  रमा  डे  है
 ।

 जेसा  कि  पूर्व  वक्ता  ने  कहा  इस
 विधेयक

 का  आ्राधारभूत  सिद्धान्त  बड़ा  wear  हो  सकता  लेकिन  इसे  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बड़ा  गलत

 समय  चुना  गया  है  ।  केरल  के  चुनावों  के  हाल  ही  बाद  इसे  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :  यह  विधेयक  केरल  के  चुनावों के  पहले

 पुरःस्थापित  कियाਂ  गया था  ।

 मूल  झ  ै दै है  में
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 थ  पर  विधेयक

 fat  केशव
 :

 केरल  के  चुनावों  को  art  देख  कर  ही  ।  केरल  में  कैथोलिकों के  रवैये  को
 देखकर  ही  इसका  पुरःस्थापन  किया  गया  था  ।

 हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  २५  ने  सभो  के  लिए  पर्याप्त  धार्मिक  स्वतंत्रता  की  व्यवस्था

 कर  दी  है  ।  किसी  विधान  द्वारा  उस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  आवश्यकता  नहीं  ।

 च्छ्द  के  दूसरे  भाग  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  धार्मिक  आचरण  के  नाम  पर  कोई

 जनक  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकेगी  ।  यदि  कैथोलिक  इसका  उल्लंघन

 तो  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  वाला  पहला  व्यक्ति  होंऊगा  ।  लेकिन  चुनावों  के  दौरान  में  ऐसी

 सभी  आपत्तिजनक  कार्यवाहियों  के  विरुद्ध  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  पूरी  व्यवस्था  की

 है  ।  उसके  fay  याचिका  दी  जा  सकता  है  श्र  चुनाव  wag  घोषित  कराया  जा  सकता  है  |  इसलिए

 इस  विधेयक  की  कोई  शझ्रावश्यकता ही  नहीं  ।

 इसलिए  माननीय  प्रस्तावक  को  यह  विधेयक  वापस  ले  लेना  चाहिए  ।

 fat  ५  )  में  इस  विधेयक  के  बारे  में  एक  यह  ग़लतफ़हमी  भी  दूर

 देना  चाहता  हूं  कि  इसका  उद्देश्य  कैथोलिक  चर्च  पर  से  कोई  आक्षेप  करना  है  ।

 हम  पूर्ण  धार्मिक  स्वतंत्रता  के  पक्ष  में  हैं  ।  हर  व्यक्ति  कैथोलिकों  को  भ्र पनी  पसन्द

 का  धर्म  मानने  उसका  प्रचार  करने  की  स्वतंत्रता  होनी  चाहिए  |

 उसमें  हस्तक्षेप  का  प्रभातो तो  तभी  खड़ा  होता  है  जबकि  धर्म  राजनीति  में  दखल  देने  को  कोशिश

 करता है  ।  हम  विरोध  इस  बात  का  करते  हैं  कि  धर्म  एक  संगठित  रूप  में  राजनैतिक  झगड़े में  उतरे

 और  उसका  नियंत्रण  करने  की  कोशिश  करे  ।  धर्म  को  यह  शक्ति  नहीं  देनी  चाहिए  कि  वह  राजਂ

 नितिन  क्षेत्र  में  लोगों  को  दे  सके  |

 इस  विधेयक  में  नाम  लेकर  कैथोलिकों  का  उल्लेख  इसी  लिये  किया  गया  है  कि  हमारे  देश

 में  कैथोलिक  चर्च  ही  एक  ऐसा  संगठित  धर्म  है  जो  राजनीति में  बढ़  चढ़  कर  भाग  लेता है  ।

 कैथोलिक  पादरी  कहते  हैं  कि  कैथोलिकों  को  श्रमिक  राजनीतिक  दलों  में  शामिल  नहीं  होना  चाहिये  ।

 चुनावों  में  उन्होंने स्पष्ट  कहा  है  कि  एक  दल  विशेष  को  मत  न  दिये  जायें  ।

 इसका  हमारी  yy-farctey  लोकतांत्रिकता  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?  यदि*सभी  धम  arse  देने

 लगें  कलि  किस  दल  को  मत  दिये  जायें  श्र  किसे  तो  हमारा  धम  लोकतंत्र  कहां  रहेगा
 ?

 में
 स्वयं

 धार्मिक  व्यक्ति  नहीं  पर  मैं  धर्म  का  सम्मान  इसलिये  करता  हूं  कि  करोड़ों  व्यक्ति
 उसमें  area  रखते  हैं  ।  मुझे  उनके  अधिकारों  का  सम्मान  करना  चाहिये  ।

 aa  के  भ्र पने  प्राधिकार हैं  ।  मैं  उनको  प्रतिबन्धित नहीं  करना  चाहता  ।  लेकिन जब जब  वहू

 अपने  अ्रनुयायियों  को  एक  निश्चित  राजनीतिक  दृष्टिकोण  अ्रपनाने  के  लिये  कहता  तब  वह  निश्चय

 ही  हमारे  संविधान  को  भावना  का  उल्लंघन  करता  है  ।  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  स्पष्ट

 व्यवस्था  है  कि  feather  कोप  का  भय  दिखाकर  जनता  पर  राजनीतिक  डालना

 अपराध

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 fat  सणियंगाडन  )  तब  फिर  इस  विधेयक  की  क्या  आवश्यकता  है  ?

 श्री  ज्यूस  क्या  उनका  मतलब  यह  है  कि  कैथोलिक  पादरी  इस  ढंग  इतनी  चतुराई

 काम  करते  हैं  कि  उन्हें  पकड़ना  कठिन  है  ?
 मैं  मानता हूँ  ।

 एक  बार  त्रावणकोर-कोचीन
 या

 केरल

 में  कैथोलिक  पादरियों  ने  कांग्रेसी  गुट  का  साथ  दिया  था  ।

 श्री  मणियंगाडन  ने  श्री  नारायणन्  कुट्टी  मेनन  से  पुछा  था  कि  कैथोलिक  श्राकंबिशप  को

 यह  पता  कसे  चलेगा  कि  श्रमिक  कैथोलिक  ने  रुक  दल  के  लिये  मतदान  किया  है  ।  स्पष्ट  है  कि

 पादरी  उनसे  स्वीकारोक्ति के  लिये  कह  सकते  हैं  ।  ak  जब  पोप  का  wea  एक  दल  विशेष  को

 जतदार  करने  का  तब  कैथोलिक  लोग  स्वयं  ही  पादरी  के  सामने  जाकर  स्वीकार  करेंगे  कि

 उन्होंने किसे  मत  दिया  है  ।  यदि  उसने  किसी  दूसरे  दल  को  मत  दिया  तो  उसे  बहिष्कृत  किया

 जा  सकता है
 ।  फिर  भी  माननीय  सदस्य  पूछते  ह  कि  से  पिसैया  रखने  की  कया  आवश्यकता

 है  ।  उन्होंने  पूछा  है  कि  क्या  कम्यूनिस्ट  पार्टी  या  कांग्रेस  पार्टी  किसी  ऐसे  सदस्य  को  निकाल  नहीं

 देगी  जिसने  विरोधी  पार्टी  को  वोट  दिया  हो  ?  ठीक  है  ।  लेकिन  कैथोलिक  चलें  तो  एक  धार्मिक

 संस्था  राजनीतिक दल  तो  नहीं  ।  कैथोलिक  अपने  दोनों  हाथों  में  लड्डू  चाहते  हैं  ।  उनको  धार्मिक

 सस्थाओं  की  सुविधायें  भी  रहें  पौर  राजनीतिक  संस्थानों  के  झ्र धि कार  भी  ।

 हम  यही  नहीं  चाहते  ।  संगठित  धार्मिक  संस्थानों  को  राजनीति  में  हस्तक्षेप  करने  की  अनुमति

 नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  कं  मौलिक  अराज  कांग्रेस  के  पक्ष  में  गये  कल  स्वतंत्र  पार्टी  के  पक्ष  में  भी

 जा  सकते  भ्रंग्रेज  शासन  काल  में  संगठित  धम  ने  प्रंग्रेजे  का  साथ  दिया  था  |  कुछ  faz  पुट

 ईसाई  नेता  शर  कुछ  समूह  राष्ट्रवादी  लेकिन  संगठित  धार्मिक  संस्था  अ्रंप्रेज  शासन  के  पक्ष  में

 ही  थी  ।

 इसलिये  लोगों  को  इस  ग़लतफहमी  में  नहीं  पड़ना  चाहियें  कि  कम्युनिस्ट  पार्टी  कैथोलिक

 विरोधी  हम  तो  yy -ferzeyay  लोकतंत्र  की  रक्षा  करने  के  उद्देश्य  से  ही  यह  विधेयक रख  रहे  हैं  ।

 यहां  यह  भी  स्पष्ट  हो  जाना  चाहिये  कि  चचा  से  बहुत  होने  का  मतलब  हो  जाता  है  समाज

 से  बहिष्कृत  होना  ।  यह  सव  था  भ्रनुचितं है  ।  इसे  रोकना  ही  देश  लोकतंत्र  के  हित  में  है
 ।

 श्री  ब्रेजराज  fag:  उपाध्यक्ष  महोदय  मे  इस  बिल  की  भावना  का  स्वागत  करता  हूं
 ।

 मे  नहीं  समझता  कि  कोई  भी  धार्मिक  गिरोह  या  ग्रूप  किसी  तरह
 संगठित

 रूप  में
 राजनीति  में

 हिस्सा  ले  सकता  तौर  से  एक  ऐसे  देश  में  जिस  देश  की  राजनीति  साफ  तौर  से  सेकुलर  या  धर्म

 निरपेक्ष कही  जाती  मे  अकेले  कैथोलिक  wa  के  सम्बन्ध  में  ही  कोई  बात  नहीं  कहना

 लेकिन  जब  मे  इस  बिल  की  भावना  का  स्वागत  करता  हूं  तो  मेरा  यह  मतलब  है  कि  किसी
 भी  धरम

 को  संगठित  रूप  से  राजनीति  में  हिस्सा  लेने  का  अधिकार  नहीं  होना  इस  का  एक

 स्वभाविक  परिणाम  यह  होगा  कि  जो  धार्मिक  पूजा  के  स्थान  उन  पूजा  के  स्थानों  को  राजनीतिक

 कार्यों  के  लिये  उपयोग  में  नहीं  लाया  जा  सकेगा  ।  यदि  कैथोलिक  चरचे  भी  धार्मिक  पुजा  के  स्थानों

 को  इस्तेमाल  करता  है  किसी  राजनीतिक  काम  में  तो  फिर  वह  भी  एक  ऐसी
 चीज

 है  जिस
 की

 आज्ञा नहीं  दी  जा  सकती  ।  मुझ  को  जान  कर  श्रादचयं  होता  है  कि  कैथोलिक  चरचे  में  सम्भवत
 :  अब

 भी  ऐसा  है  कि  यदि पोप  चाहें  कि  किसी  देश  में  किस  व्यक्ति  को
 वोट

 दिया  जाये
 तो

 वह  इस  तरह  के
 को  मानने

 दे  सकते  हैं  ौर  उस  देश  बारेमें

 यह

 अपेक्षा  की  जाती  है  कि

 ग्राफिक  चर्चे

 faa  waar  में
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 वाले  उस  को  मानेंगे  ।  यह  साफ  तौर  से  हमारे  ग्रन्दरूनी  मामलों  में  एक  तरह  का  दखल  है  और

 स  तरह  के  दखल  को  कोई  भी  स्वतंत्र  राष्ट्र  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकता  ।

 इस  के  कतई  यह  माने  नहीं  हैं  कि  मैं  किसी  दूसरे  धर्म  के  लिये  यह  कहुंगा  कि  उन  की  पुजा  के

 जो  स्थान  हैं  उन  को  इस्तेमाल  राजनीतिक  कार्यों  के  लिये  हो  सकता  है  ।  हमें  मालम  है  कि  देश  का

 बटवारा  भी  कुछ  इसी  भावना  के  कारण  gar  एक  धर्म  की  पुजा  के  स्थान  राजनीतिक  कार्यों

 के  लिये  इस्तेमाल हो  रहे  थे  ।  १९४७  का  हिन्दुस्तान  का  इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  कि

 एक  के  लोगों  ने  अपनी  पूजा  के  स्थानों  में  तरह-तरह  की  मीटिंगें  कीं  ate  वहां  पर  इस  तरह

 के  संगठन  बने  जिन  के  लोग  इस  बात  की  मांग  करते  थे  कि  हिन्दुस्तान  का  बटवारा  किया

 जाना  चाहिये  ।  sie  पुजा  के  स्थानों  का  राजनीतिक  प्रयोग  होने  के  कारण  की  इतनी  हानि  हो

 सकती  इतना  घातक  परिणाम  gut  तो  मुझे  खतरा  है  कि  भविष्य  में  भी  यदि  किसी  पूजा  के

 स्थान  को  राजनीतिक  कार्यों  के  लिये  कोई  गिरोह  प्रयोग  करता  है  तो  उस  का  नतीजा  होने

 वाला  नहीं  है  ।  जब  मेँ  यह  बात  कहता  हुं  तो  मेरा  ध्यान  सिफ॑  केरल  की  तरफ  नहीं  है  केरल  मं

 कैथोलिक  चर्चा  के  मानने  वालों  ने  किसी  को  वोट  इस  से  भी  मझे  मतलब  नहीं  है  शर  न  मैं

 समझता  हें  कि  इस  से  किसी  को  कोई  मतलब  होना  चाहिये  ।  लेकिन  हमें  इस  से  मतलब  जरूर  होगा

 कि  यदि  हमारे  देश  के  बड़े  हिस्सों  में  विचार  स्वातन्त्र्य  के  नाम  पर  किसी  घर्म  के  नाम  पर  यह

 मांग  की  जाय  कि  हम  प्रति  होना  चाहते  हैं  इस  देश  इस  राष्ट्र  से  अलग  हो  कर  कोई  नया  राष्ट्र

 बनाना  चाहते  तो  यह  बहुत  ही  खतरनाक  बात  होगी  ।  में  इशारे  के  तौर  पर  कहना  चाहूंगा  कि

 नागलैंड  की  जो  मांग  को  जा  रही  उस  के  पीछे  भी  यही  भावना  है  ।  इस  लिये  में  चाहता  हूं  कि

 सरकार  इस  पर  गम्भीरता पु वंक विचार  fas  कैथोलिक sat  के  लिये  चाहे  हिन्दुप्नों

 के  पूजा  के  स्थान  चाहे  मुसलमानों के  चाहे  बुद्धिस्ट्स के  चाहे  सिखों के  चाहे  जैनियों के

 किसी  भी
 घर्म  के  मानने  वालों  के  जो  पूजा  के  स्थान

 उन  का  प्रयोग केवल  पूजा  के  लिये ही

 किया  जाना  चाहिय े।

 में  जानता  हूं  कि  जो  अ्रल्प  मत  में  होते  हे  उन्हें  कुछ  खतरे  हुजरा  करते  हैं  ।  वह  हमेशा  सोचते

 @  fe  उनके  धम्म  को  कोई  नुक्सान  न  पहुंच  इस  लिये  वे  विशेष  सुविधायें चाहते  हैं  ।  में  यह

 बात  चाहूंगा  कहूंगा  कि  यदि  किसी  तरह  की  विशेष  सुविचारों  को  जरूरत  है  अल्पमत
 वालों

 चाहे  कैथोलिक चर्च  चाहे  सलीम  चाहे  बद्धिस्ट्स  चाहे जेन  चाहे कोई  उन  सर्ब

 को  विशेष  सुविधायें दी  जानी  चाहियें  ।  इस  बातं  की  गारन्टी  जरूर  की  जानी  चाहिये कि  जहां

 तक
 उन  के  घार्मिक  कार्यकलापों  का  ताल्लुक  उन्हें  पूरी  आजादी  है  उस  में  कोई  भी  दखल

 नहीं दे  सकता  ।  लेकिन  किसी  gar  के  स्थान  में  कोई  गुप्त  मीटिंग  कोई  गुप्त  खंभात  की  जायें

 जो  कि  राष्ट्रीय हित  के  विरुद्ध  हों  तो  उन  से  हमेशा  राष्ट्र  के  लिये  खतरा  gat  करता  है  ।

 मुझे  भय  है  कि  जैसे  भूतकाल  में  gar  वैसे  हीं  भविष्य  में
 भी  हो  सकता  है  विंमान  में

 भी  हो  सकता

 है  यदि  जो  परजा  के  स्वान  हैं  उनमें
 गुप्त  मीटिंग्स  शौर  राजनैतिक  मीटिंग्स  करने  की

 इजाज़त
 दी

 जाती  है  ।
 अब  एलेक्शन के  टाइम  यह  ares  दिया  जा  सकता  है  भ्राता  प्रसारित  की  जा  सर्कती  है

 कि  वे  श्रमिक  लोगों  ak  पार्टी  के  उम्मीदवारों  को  वोट  न  दें  तो  में  इस  तरह  की  को  गलत

 मानता  हूं  यदि  रोमन  क  थोलिक  चर्चे  द्वारा  केरल  के  उम्मीदवारों को  ऐसी  श्राज्ञायें  दी  गई  हैं  तो
 उसको  अनुचित  समझता  हुं  यह  लोकतांत्रिक  प्रजातन्त्र  के  अनुरूप  नहीं  है  क्योंकि

 भारतीय  संविधान

 ने  हर  एक  नागरिक  को
 यह

 श्रक्किकार  ware  किया  हुमा  हैं
 कि

 वह
 wat

 मत  का  स्वतंत्रता धू वंक
 कौर

 बर्गर  किसी  दबाव  के  उपयोग  करे  ।
 में  ज  यह  कहता  हूं  तो  इसका  यह

 अर्थ  न  लगाया  जाय
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 गर्विणी  पर  विधेयक

 ब्रज राज

 कि
 म॑  कम्युनिस्ट  पार्टी  का  कोई  प्रशंसक  हूं  ।  में  तो  चाहता हूं  कि  हिन्दुस्तान से  कम्यूनिज्म  खत्म

 हो  जाय  लेकिन  कम्यूनिज्म  को  खत्म  करने  का  यह  तरीका  नहीं  हैं  कि  कैथोलिक  चरचे  लोगों  को

 यह  wen  दे  कि  वे  कम्यूनिस्ट  पार्टी  के  उम्मीदवारों  को  चनाव  में  मत  न  दें  शौर  इसके  लिए  उन

 पर  तरह-तरह के  दबाव  डाले  ।  कम्यूनिस्ट  पार्टी  को  खत्म  करने  के  लिए  हमको  देशव्यापी  प्रचार

 करना  होगा  कौर  जनता  को  शिक्षित  करना  होगा  कि  किस  तरह  कम्युनिस्ट  पार्टी  हमारे  देश  के

 हित  में  नहीं  हे  कौर  इस  तरह  जनमत  को  उसके  विरुद्ध  करना  होगा  ।  लेकिन  रोम  कैथोलिक  (3

 ने  जो  इस  तरह  की  भ्राता  निकाली  एलेक्शन  के  समय  वोटरों  पर  भ्र ौर  तरह-तरह के  दबाव  डाले

 जिससे  कि  वे  कम्युनिस्ट  पार्टी  को  वोट  न  कर  सकें  तो  यह  शभ्रापत्तिजनक  बात  है  इसे  तरह

 की  आपत्तिजनक  चीज  को  कम  से  कम  are  के  हिन्दुस्तान  में  बर्दाश्त  नहीं  किया  जाप्सकता  ।  भारतीय

 संविधान  ने  हर  एक  शभ्रादमी  को  यह  अधिकार  दिया  gar  है  कि  वह  स्वतंत्रतापूर्वक अपने  मताधिकार

 का  प्रयोग  करे  प्रौढ़  हर  एक  देशवासी  को  नागरिक  स्वतंत्रता  दी  गई  है  ।  अब  इस  मूलक  में  यदि

 कोई  घोषणा  करे  कि  प्रमक  शख्स  टरटर  गद्दार है तो है  तो  उस  से  तो  हम  भुगतेंगे लेकिन  इस  तरह

 कि  हम  जनता  को  यह  अधिकार  देंगे  कि  वह  उस  से  भुगत  ले  ।  यही  बात  हो  रही  है  ।

 कुछ  लोग  हमारे  मुल्क  में  हैं  जो  कि  चीन  द्वारा  हमारी  सितारों  पर  जो  भ्रतिक्रमण  हुए  हैं  कौर  झ्राक्रमण

 किये  जा  रहे  हूं  उनको  वे  नहीं  समझते  हैं
 ।

 अरब  ऐसे  लोगों  से  मुल्क  भुगतने  के  लिए  तयार

 है  लेकिन  वोटरों  पर  इस  तरह  से  दबाव  डालना  प्रौढ़  उनको  आज्ञा  देना  कि  वे  कम्युनिस्ट  पार्टी  को

 वोट  न  करें  गलत  चीज  होगी  ।  इसलिए  में  निवेदन  करूंगा  कि  जहां  तक  किसी  धार्मिक  स्थान  को

 किन्हीं  राजनीतिक  कार्यों  के  लिए  प्रयोग  करने  का  सवाल  है  उस  पर  रोक  लगनी  चाहिए  ।  श्री  वह

 रोक  किस  तरह  लगाई  जाय  यह  विवरण  की  बात  है  ।  में  नहीं  समझता  कि  वह  इस  बिल  के

 द्वारा  लगाई  जा  सकती  है  लेकिन  जहां  तक  कि  इस  बिल  की  भावना  का  सम्बन्ध  है  वह  सही  है  प्रौर

 उस  भावन  का  प्रौढ़  स्वागत  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  को  यह  विचार  करना  चाहिए

 कि  कया  अब  समय  नहीं  at  गया  है  जब  कि  किसी  पूजा  के  स्थान  को  राजनैतिक  कार्यों  के  लिए

 इस्तेमाल करने  पर  रोक  लग  दी  जायਂ  ।  मै  चाहता हूं  कि  सरकार  रोमन  कैथोलिक  चर्च  के  सम्बन्ध

 में  श्र  दूसरे  जो  धार्मिक स्थान  हो  सकते  हैं  उन  के  बारे  में  गम्भीरतापूर्वक  अध्ययन  करके  कोई
 उपयकक््त / कानन लायेगी । कानन  लायेगी  ।

 चौ०  रणवीर  fag  उपाध्यक्ष  इस  बिल  के  पीछे  भावना  तो  बड़ी

 मजबूत  दिखाई  देती  है  लेकिन  जरा  इस  बात  के  ऊपर  गौर  किया  जाय  कि  किस  तारीख  को
 श्री

 विशाल  राव  ने  इस  बिल को  भेजा है  ।  १३  जुलाई सन्  aXE  को  उन्होंने  यह  बिल  भेजा  थ

 तो  कया  इससे  पहले  उन्हें  रोमन  कैथोलिक  ad  का  ज्ञान  ही  नहीं  gar
 था  ?

 उन्हें  यह  बिल  भेजने

 की  तब  आवश्यकता  महसूस  हुई  जब  विमोचन  समिति  ने  वहां  पर  कम्युनिस्ट  राज्य  को  हटाने  के

 लिए  सत्याग्रह  कम्युनिस्ट  सरकार  को  हटाने  के  लिए  जब  उन्होंने  सत्याग्रह  किया  तो  उन्हें

 शायद  इस  बात  का  ज्ञान  हुआ  कि  यह  खतरनाक  है
 ।  भ्रमर  इस  देश  के  मायने  fan  केरल

 स्टेट  है  तो  उन्होंने  जो  यह  रोमन  कैथोलिक  चचा  पर  प्रतिबन्ध  लगाने
 की

 बात  कही  है  वह  समझ  में

 झरा  सकती  है  लेकिन  यह  केवल  एक  रोमन  कैथोलिक  चर्चे  का  ही  मामला  नहीं  है  बल्कि  इतिहास

 इस  बात  का  साक्षी  है  कि  इस  देश  में  धर्म  के  नाम  पर  कितना  बावेला  gas
 |

 खास  तौर  से

 जिस  प्रदेश  श्राप  ate  हम  जाते  हैं  वहां  धर्म  के  नाम  पर  काफी  बावेला  garg
 |  इसी  धर्मं

 के  नाम  पर  हमारे  यहां  एक  दफा  १०,०००  आदमी  जेल  च्७६  प्रौढ़  दूसरी  दफा  फिर
 १०,०००

 भ्रामक इस  थ  मं  के  नाम  पर  जेल  गये  ।  श्री त्र  राज  सिह ने  ठीक ही  कहा  कि  मस्जिदों का  इस्तेमाल
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 राजनैतिक  कार्यों  के  वास्ते  किया  गया  ate  आखिर  में  धर्म  के  नाम  पर  ही  इस  देश  का  बंटवारा

 gar
 |

 इसलिए  यह  कोई  नई  बात  नहीं  थी  ।

 दूसरी  बात  यह  कही  गई
 कि

 अमरीका  से  पैसा  भ्राता  है
 तो

 पैसा
 तो

 यहां  कई  जगह  से  जाता

 है  कौर  अपने  खयालात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  जाता  है  ।  कोई  मजहब  के  खयालात  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  grat  है  तो  कोई  खास  पोलिटिकल  खयालात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  जाता  है  ।

 wa  मेरी  राय  में  जो  पोलिटिकल  खयालात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  रुपया  देश  में  भ्राता है  वह

 ख़तरनाक  है  क्योंकि  उससे  देश  की  इं टैग रिटी  को  काफी  नुकसान  पहुंच  सकता  है
 ।

 बाकी

 रही  यह  बात  कि  धर्म  स्थानों  का  या  ga  संस्थानों  को  गलत  रूप  में  या  राजनैतिक  कार्यों  के  वास्ते

 इस्तेमाल  करने  की  कोशिश  की  गई  हो  प्रौढ़  उनको  पिछले  १२,  १३  साल  में  रोकने  की  कोशिश  न

 की  गई  हो ter  कि  इस  बिल  के  प्रस्तावक  महोदय  की  मंशा  है  तो  वह  समझ  में  झरा  सकती  है  शौर

 उस  हालत  में  इस  तरह  के  बिल  लाने  की  शभ्रावश्यकता  हो  सकती  है  ।  लेकिन  ऐसी  बात  नहीं  है

 श्र  धर्मं  संस्था  के  बाहर  जो  लोग  जाते  थे  उनको  गिरफ्तार  किया  जाता  था  क्योंकि  वह  केवल

 एक  धार्मिक संगठन  था  ।  मुझे  याद  है  कौर  श्राप  भी  जानते  हैं  कि  कितने  पादरी  ऐसे  हैं  जिनको  कि

 पिछली दफा  जेल  के  प्रकार  नजरबंद  रखा  गया  था  क्योंकि  उनके  बारे  में  सरकार  का  खयाल  था  कि

 वह  देश  की  इंटेंसिटी  की  मुखालफत  करते  हैं  ।  सरकार  ने  इस  बात  का  सदैव  ध्यान  रखा  है  कि

 अगर  कोई  धार्मिक  संस्था  देश  के  हितों  को  नुकसान  पहुंचाने  की  कोशिश  करती  है  तो  उस  पर

 रोक  लगाई  गई  है  प्रौर  उसका  इंतजाम  किया  गया  है  ।  | म्रब म  समझता  हं  कि  हमारे  कम्युनिस्ट

 भाइयों
 की  इस  रेजोलूशन  लाने  के  पीछे  जो  भावना  है  वह  किसी  कदर  समझ  में  भले  ही  करा  जाये

 लेकिन  उनका  वह  गलत  बावला  है  कौर  उसकी  नहीं  करनी  चाहिए  |  उनकी  मंशा  इस  तरह

 का  बावला  करने  से  यह  भी  है  कि  वहां  पर  लोग  जो  कि  रोमन  कैथोलिक के  हक  में  हैं  उनको

 aaa  हक  में  करें
 |

 मैं  समझता  हुं  कि  कोई  भी  धर्म  इस  तरह  से  कर  नहीं  सकता  प्रौढ़
 न  ही  किया

 होगा  ।  हां  जिस  तरह  से  हम  स्वतंत्रता पु वंक  राय  दे  सकते  हैं  पक्ष  का  जनता  में

 प्रचार  कर  सकते  हैं  उसी  तरह  से  दूसरे  मत  वाले  भी  अपने  लिए  प्रचार  कर  सकते  हैं  कौर  रोमन

 कैथोलिक  चचा  के  पोप  को  भी  यह  स्वतंत्रता  है  कि  वे  अपनी  राय  प्रकट  करें  परौ  जनता  में  उसका

 प्रचार  करें
 ।

 इसी  तरह  कोई  समाज  का  लीडर  मास्टर  दारासिंह
 भी

 अपनी  अपनी  राय

 आजादी  के  साथ  जनता  के  सामने  प्रकट  कर  सकते  हैं  प्रौढ़  इस  देश  में  श्राप  जानते  हैं  कि
 राजनीतिक

 संस्थाएं  तो  चुनाव  लड़ती  ही  हैं  लेकिन  हिन्दू  रामराज्य  परिषद  कौर  मुस्लिम  लीग  सरीखी

 कम्यून  ate  घार्मिक  संस्थाएं  भी  राजनीति  में  हिस्सा  लेती  हैं  wk  चुनाव  लड़ती  हैं  ।  जहां  तक

 इस  बिल  के  पीछे  यह  भावना  कि  धार्मिक  स्थानों  व  संस्थाओं  का  राजनैतिक  कार्यों के  लिए  प्रयोग

 नर्बदा  यह  भावना  तो  अच्छी  है  लेकिन  भावना  के  पीछे  जो  जड़  हैः  वह  म्रच्छी  नहीं  है  कौर

 वह  एक  सियासी  नुक््तेंनिगाह से से  यह  मांग  की  जा  रही  है  कि  रोमन  कौशिक  चचा  पर  प्रतिबंध

 लगाया  जाय  क्योंकि  हमारे  दोस्तों  को  इसका  भय  है  कि  कहीं  जो  बचीखुची  जनमत  है  प्रौर
 जो  कि

 अभी  भी
 केरल  में  उनके  साथ  है  वह  भी  ७  चल  कर  उनसे  विमुख  न  हो  जाय  |

 श्री  रघनाझ् के  fae  )
 उपाध्यक्ष  इस  सम्बन्ध  में  में  दो  उदाहरण  देना

 चाहता हं
 ।  एक  तो  यह  है  कि  गाइड  स्टेट्स  श्राफ  अमरीका  का  प्रेसीडेंट  रोमन  कैथोलिक  नहीं

 हो  सकता  हालांकि  वहां  पर  ईसाइयों  की  तादाद  gE  प्रतिशत है  ।  इसी  तरह  इंग्लैंड का  कोई  राजा
 अथवा  रानी  रोमन  कैथोलिक  नहीं  हो  सकते

 श्री मू०  चं०  जेन  «पारे  के  सारे  प्रोटैस्टैंट  हैं

 329  (Ai)



 ५४६४  कैथोलिक  च  परिसर  रोक  पादरी  संघ  १६  WIA,  EKO

 गतिविधि  पर  विधेयक

 श्री  रघुनाथ सिह  :  श्राप  मेरी  ही  बात  का  यह  कह  कर  समन  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  इसके  लिए

 मुझे  बीच  में  टोकते  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  इंग्लैंड  में  यह  परम्परा  हो  गई  है  कि  इंग्लैंड

 के  तख्त  पर  सिंहासन  पर  वही  शख्स  बेठ  सकता  है  जो  कि  रोमन  कैथोलिक  न  हो  ।  यूनाइटेड

 स्टेट्स  are  अमेरिका में  भी  यह  कानन  है  कि  कोई  रोमन  कैथोलिक  वहां  का  प्रेसीडेंट  नहीं  हो

 सकता  |  यदि  श्राप  नवीं  शताब्दी  से  लेकर  अट्ट  शताब्दी  के  योरप  भ्र ौर  वैस्ट  का  इतिहास
 देखेंगे तो  श्राप  पायेंगें  कि  वह  सारा  इतिहास  रोमन  कैथोलिक  प्रौर  प्रोटेस्टेन्ट  इन  दोनों  के  संघ  का

 इतिहास  है  एक  रक्त मय  इतिहास  है  ।  यह  संधि  इस  कारण  हुआ  कि  रोमन  कैथोलिक  विश्वास

 करते  हैं  कि  इस  दुनिया  में  किसी  दूसरे  धर्म  के  लिए  स्थान  नहीं  है  ।  उनके  उदार  विचार  बहीं  हैं

 कौर  वे  समझते  हैं  कि  जब  तक  मनुष्य  बाइबिल  पर  विश्वास  नहीं  करता  चाहे  वह  कितना  भी  बरच्छा
 water  हो  कितना  भो  सात्विक  क्यों  न  हो  कौर  कितना  भी  सच्चा  क्यों  न  उसकी  मुक्ति  नहीं

 हो  समिति  ।  यूरोप  में  इसी  क्राइम  इन  दोनों  के  बीच  संदर्भ  gat  ।  हम  देखते  हैं  कि  यही

 कारण  है  कि  भ्रमरी का  में  प्रोटेट्टेंट्स  मन  कैथोलिक वे के  साथ  —  नहीं  रहना  चाहते थे

 उन्होंने  यूरोप  को  छोड़  दिया  शरीर  जाकर  श्रम  फका  झाबाद  आस्ट्रेलिया  आबाद  किया  शौर

 त  बनाया साउथ  शभ्रफ़ीका  माबाद  किया  ।  मैँ  एक  नया  उदाहरण  देता  हूं  ।  आस्ट्रेलिया  में  का नू  |
 गया  है  कि  एजुकेशन  सिक्स लर  होंगा  ।  उनका  कानन  है  कि  किसी  धार्मिक  संस्था  को  दिक्षा  के  लिए

 कोई  सहायता  नहीं  चाहे  वह  रोमन  कैथोलिक  या  प्रोटेस्टेंट  हों  या  कोई  ग्रोवर  क्योंकि

 धर्म  और  राजनीति  का  स्थान  अलग  अलग  है  ।  हिन्दुस्तान  में  भी  धर्म  का  स्थान  अलग  है  कौर

 राजनीति  का  स्थान  प्लग  है  ।  जब  भी  यहां  धर्मे  और  राजनीति  को  मिलाने  का  प्रयास  किया  जायेगा

 तो  यहां  पार्टीशन  को  स्थिति  पैदा  हो  जायेगी  जो  कि  पहले  भी  पैदा  हो  चकी  है  ।

 रोमन  कैथोलिकों  का  एक  कौर  उदाहरण  मैं  देना  चाहता  हूं  ।  एशिया में  आजादी  के

 परेशान  arg  देखें  कि  बर्मा  में  केरन  एरिया  में  ake  हिन्दुस्तान में  नागा  क्षे  में  कमन  के  मौलिक लोग

 अधिक  संख्या  में  हैं  ।  उसका  परिणाम  यह  है  कि  बर्मा  में  art  केरन  विद्रोह हो  रहा  है  ।  वह  कहते

 हैं  कि  उनका  अलग  राज्य  होना  चाहिए  ।  इस  कारण  उनका  बर्मा  के  लो  |  के  साथ  संव  चल

 रहा है  ।  अभी  चार  पांच  ज  की  बात  है  कि  शायद  बर्मा  के  प्रधान  मंत्री  श्री
 ऊ

 ने  एक

 भाषण में  कहा  हे  कि  हम  लोग  यह  सोच  रहे  हैं  कि  बर्मा  को  बुद्धि  स्टेट  बना

 थाईलैंड  ने  अपनी  स्टेट  को  बुद्धि  डिक्लेयर  कर  दिया
 ।

 are  बर्मा
 भी

 यही  सोच  रहा  है  क्योंकि

 उसके  सामने  केरन  लोगों  की  समस्या  उत्पन्न  हो  गयी  है  ।  इसी  तरह  से  झाऊ  हिन्दुस्तान में  भी

 नागा  एरिया  की  समस्या  है  ।  खैर  इसके  विषय  में  मैं  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहता  ।  में  केवल यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  जो  इस  बिल  की  स्प्रिट  है  वह  बहुत  अच्छी  है
 |

 अभी  हमारी  श्रीमती  उमा  नेहरू  माता  जी  ने  मुझे  एक  बहुत  अच्छा  उदाहरण  बताया
 |

 जब  जापान  रूस  का  युद्ध  चल  रहा  था  उस  समय  वहां  धर्म  राजनीति  का  सहायक  हो  रहा

 वहां
 के

 attics  नेताओं  ने  कहा
 कि  जो

 बुद्ध  की  प्रतिमाएं  तांबे  की  बनी
 हूँ

 उनकी  ag की

 तोपें  बनायी  जायें  और  जो  मूतियां  सोने  की  बनी  है
 उनका  सोना  लड़ाई  के  लिए  किया

 जाये  ।
 यह  वहां  इसलिए  हो  सका

 कि
 धर्म  राजनीति  में  सहायक  था

 ।
 ऐसी  स्थिति में  देश  की

 उन्नति  होती  है  ।  लेकिन  जहां  धर्म  राजनीति  को  नीचा  दिखाना  चाहता  जैसा कि  केरन  एरिया

 मेहो  रहा  है  या  जैसा  कि  नागा  धरिया  में  हो  रहा  है

 तो  उससे  हमको  सावधान  हो  जाना  चाहिए  ।

 सारी  सेक्युलर  स्टेट  है  ।
 हमने  यह  बात  अपने  संविधान  में  कही  है  कि  सब  लोग  बराबर
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 सीक्वल  स्टेट  का  अर्थ  है  कि  धर्म  का  स्थान  धर्म  की  जगह  है  राजनीति  का  स्थान  राजनीति

 की  जगह है  ।  जब  दोनों  को  मिलाने  की  कोशिश
 की

 जाती  है  तो  संघर्ष  पैदा  होता है  ।  मैं  तो

 कहता  हूं  कि  कोई  धर्मं  चाहे  वह  मन्दिर  हो  या  मस्जिद  हो  या  चचा  वहां  बैठ  कर

 नीति  की
 बातें  नहीं  की  जानी  चाहिए

 ।
 धम  के  स्थानों  में  बैठकर  सियासत  की  बात  करना  बिल्कुल

 अनुचित हें
 शर  सेक्युलर

 स्टेट  में  यह  चीज  नहीं  होनी  चाहिए  ।  में  तो  कहूंगा  कि  आस्ट्रेलिया  ने

 गो  उदाहरण  हमारे  सामने  रखा  है  उस के  हमको  सबक  लेना  चाहिए  श्र  इसी प्रकार का  प्राचीन

 अपने  कांस्टीट्यशन  में  भी  करना  चाहिए  कि  चाहे  कोई  धार्मिक  संस्था  हो  उसको  gay  धार्मिक

 स्थानों  में  राजनीति  की  बात  नहीं  करनी  चाहिए  |

 G
 श्री  To  चं०  जन  :  म  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।  इसके  कई  कारण  हे  ।

 प्रथम  यहाँ  इस
 विधेयक  की  aearaeit eerie  बहुत  शरुटिपू्ण  हैं  विधेयक  के  खंडों  में  जो  परिभाषा यें

 दी  गई  हें  वे  भ्र स्पष्ट  श्र  द्विविधात्मक हूं  ।

 दूसरा  कारण  यह  है  कि  यह  विधेयक  पक्षपातपूर्ण  है  क्योंकि  इसके  द्वारा  केवल  ईसाई

 धर्म  चर्चों  का  राजन  तिक  कार्यों  के  लिए  दुरुपयोग  करने  पर  रोक  लगाई  गई  है  ।  अन्य  धर्मों

 को  इस  में  स्पर्श  नहीं  किया  गया  है  ।  सभी  धर्म  धार्मिक  संस्थाओं  कौर

 हों  का  राजनैतिक  मंच  फे  रूप  में  प्रयोग  करते  हं  ।  सिख  गुरुद्वारों  का  हिन्दू  मन्दिरों  का  तथा

 सलमान  मस्जिदों  का  इस  are  &  लिए  उपयोग  करते ह  ।  उन  पर  रोक  लगाई  जानी

 चाहिए थी  ॥

 तीसरे  यह  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  खण्ड  ३  के  उपखण्ड  (२)  के  द्वारा  गि  के  कई
 अधिकारियों  यथा  विशप  इत्यादि  पर  राजनैतिक  कार्यों  में  भाग  लेने  पर

 पाबन्दी लगा  दी  गई  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  संविधान  की  भावना  के  प्रतिकूल है  ।

 इसके  अलावा  उक्त  संस्थानों का  राजनैतिक  कार्यों  के  लिए  उपयोग  करने  पर  सरकार

 से  प्रतिबन्ध  लगाने  को  कहा  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  हमारा  कत्तव्य  है  कि  हम  जनमत  को

 इस  बात  के  लिए  तैयार  करें  कि  पवित्र  स्थानों  की  ऐसे  कार्यों  के  लिए  दुरुपयोग न  किया  जाये  ।

 यह  दायित्व  जनता  के  प्रतिनिधियों  का  है  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  जनता  को  उचित  शिक्षा

 देवें  |

 विधेयक के  vader  से  सहमत  होते  हुए  भी  में  इस  विधेयक  का  विरोध करता  हूं  ।

 wat  यह  है  कि  क्या  संविधान वे गई-कार्य  मंत्रा तय  में  राज्य-मंत्री  (at

 अ्रनुच्छेद  २५२)  के  अन्तर्गत  किसी  और  विधान  की  शझ्रावश्यकता है
 ?“  भ्रनुच्छेद  २५  में

 दिया

 गया  है  कि  सब  व्यक्तियों  को  अन्तःकरण  की  स्वतंत्रता  का  तथा  धर्म  े  रूप  से

 भ्रामरी  करने  प्रचार  करने  का  समान  हक  होगा  |  उसका  खण्ड  (२५  इस  प्रकार
 है

 इस  अ्रनच्छेद  की  कोई  बात  किसी  ऐसी  वर्तमान  विधि  के  प्रवर्तन  पर  अ्रथवा  राज्य

 के  लिए  किसी  रसी  विधि  के  बनाने  में  रुकावट  न  डालेगी

 .  घार्मिक  आचरण  से  सम्बद्ध  किसी  राजनैतिक  अथवा
 ay  किसी  प्रकार  की  लौकिक  क्रियाओं  का  विनियमन  sear  faders

 करती  दहलो

 इसलिए  wa  wet  यह  है  कि  इस  विधेयक  में  उल्लिखित  कैथोलिक  समुदाय  ने  क्या  इसका

 उल्लंघन  करते  हुए  ऐसे  कुछ  काम  किये  हें  कि  संसद्  उनकी  राजनीतिक  गतिविधियों  को  प्रतिबन्धित
 करने  के

 लिए  अलग  पकाई
 वाद

 बनाये
 ।

 मूल  at अंग्रेजी  में
 ।



 a  No
 ५५६६  कै  मौलिक  aa  परिसर  शर  पादरी  सब  far  १६  ata,  geo

 गतिविधि  पर  प्रतिबन्ध  )  विधेयक

 [
 थो

 दातार
 ]

 १९५१  की  जनगणना  के  प्रसूता  भारत  में  ईसाइयों  की  संख्या  ८०-८५ लाख  है  ।  उन  में
 से  लगभग  arg  कैथोलिक है  ।  अरब  यह  है  कि  क्या  भारत  के  ५०  लाख  रोमन  कैथोलिकों ने

 कोई  ऐसा  अपराध  किया है  कि  संसद्  उनकी  गतिविधियों  को  प्रतिबन्धित  करने  के  लिए  कोई

 विधान
 बनाये

 ?

 इस  विधेयक  के  प्रस्तावक  ने  अपने  भाषण  में  केरल  राज्य  के  कैथोलिकों  के  ही  उदाहरण

 पेश  किये  हू
 ।

 नेल्लोर  ज़िले  के  पादरी  के  एक  परिपत्र  का  उल्लेख  ही  केरल  से  बाहर

 का था

 अब  अगर  कुछ  देर  के  लिए  मान  भी  लिया  जाये  कि  केरल  के  पिछले  चुनावों  में  माननीय
 प्रस्तावक  के  हल  को  कैथोलिकों का  थोड़ा  भी  समर्थन  प्राप्त  नहीं  हो  सका  तो  नया  इसका  मतलब

 यह  है
 कि

 समूचे  के  कैथोलिकों को  ऐसे  विधेयक  की  दण्ड क़ारी  व्यवस्थाओं के  wells लाया  जाये  ?

 कैथोलिक  लोग  तो  केरल  से  बाहर  भी  रहते  हें  ।  सभी  कैथोलिकों  पर  ऐसे  प्रतिबन्ध  लादना  कहां  तक

 उचित है  ?
 क्या

 उन  सभी  ने  ऐसा  कोई  काम  किया  है  जो  भारत  के  हितों  के  प्रतिकूल  हो  ?

 हमें  इस  पर  पूरे  देश  के  हित  की  दृष्टि  से  ही  विचार  करना  पड़ेगा  |

 श्र  व्यक्तियों के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिए  तो  विभिन्न  अधिनियमों की  व्यवस्था यें

 मौजूद ही  हें
 ।

 चुनावों  के  सिलसिले  में  यदि  कोई  प्रतिबन्ध  किसी  व्यक्ति  पर  लगाना  झावद्यक हो  तो

 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम के  अंतगर्त  कार्यवाही की  जा  सकती  है  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध में  कई

 विनिवेश  देखे  हैं  ।  उन  में  मुझे  कई  ऐसे  भी  उदाहरण  मिले  हैं  कि  यदि  कोई  मतदाता

 करण  से  यह  समझता  है  कि  कोई  उम्मीदवार  ईमानदारी  से  काम  नहीं  तो  वहू  धम  को  बीच

 में  ला  सकता  धम  के  नाम  पर  उस  उम्मीदवार  को  मतदान  न  करने  केਂ  लिए  कहा  जा  सकता है  ।

 एक  विनिमय  में  कहा  गया  है
 :

 प्रकार  का  धार्मिक  या  झ्राध्यात्मिक  प्रभाव  अ्रनुचित  नहीं  है  ।  पादरी कौर  पुजारी

 लोग  अपने  उचित  प्रभाव  का  प्रयोग  करते  भ्र पने  धर्म-स्थानों में  भी  भ्र पने

 अ्रनुयायियों  के  सामने  विभिन्न  उम्मीदवारों  की  नीतियों  के  बारे  में  भाषण  कर

 सकते हूँ  |

 अनुयायियों  को  परामर्श  दे  सकते  सलाह  दे  सकते  सिफारिश  कर  सकते  हें  और  ,

 अनुरोध  कर  सकते  हें  कि  उनका  नैतिक  कत्तव्य  क्या  वे  उन्हें  समझा  सकते  हूँ

 किं  एक  उम्मीदवार  दूसरे  की  अपेक्षा  क्यों  बरच्छा  है
 1.0

 यह  निर्णय  उच्च न्यायालय  का  है  ।  wa  fate  भी  हैं
 ।

 मूलचन्द  दुबे  पीठासीन

 मे  चाहता  हूं  कि  माननीय  प्रस्तावक  इस  विनिमय  को  भी  देखें
 :

 पादरी  लोग  यह  समझें  कि  किसी  राजनीतिक  दल  विशेष  में  कुछ  ऐसी  बातें  जो

 उनके  चल  धर्म  या  पादरी  संघ  की  भावना  की  एकदम  विरोधी  कौर  उनसे

 उनके  को  खतरा  तो  वे  धर्म  का  उचित  सम्मान  बनाये  रखने  तथा

 उसकी  प्रतिष्ठा  के  लिए  अपने  प्रभाव  प्रयोग  कर  सकते  हें  शर  अपने  भ्रनुयायियों



 २७  १८८२  कैथोलिक  चर्चे  परिसर  are  पादरी  सब  ५६७

 गतिविधि  पर  प्रतिबन्ध  )  विधेयक

 सामने  उचित  दाब्दों  में  अपनी  राय  व्यक्त  कर  सकते  हूं  कि  उस  चलने  वाली

 राजनीतिक  होड़  में  धर्म  से  सम्बन्धित  कुछ  बड़े  ही  महत्वपूर्ण  मसलों  का  सवाल

 भी  पेश

 इसलिए  हमें  इस  प्रश्न  पर  इस  दृष्टि  से  विचार  करना  चाहिए  कि  क्या  कैथोलिक  as  की

 गतिविधियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  समय  गया  है  ?  एक  माननीय  मित्र  ने  कैथोलिक  चर्चे  के

 बड़े  से  बड़े  धर्माधिकारियों  के  areal  ae  निदेशों
 के

 उद्धरण  देकर  बताया  है  कि  संसार  के  सभी

 कैथोलिकों  राजनीतिक  हितों  और  राज्य  के  मामलों  से  बिलकुल  wat  रहना  कभी

 करें  लोगों
 ग्रन रो च्  पर  नागरिक  कार्यों  के  प्रशासन  में  दखल  नहीं  देना  चाहिए  ।

 faardt
 म  मानता  हूं  कि  पूजा-प्रर्थना  के  स्थानों  में  राजनीति  मामलों

 जैसे

 विषय  पर  बिलकुल  भी  चर्चा  नहीं  होनी  चाहिए  ।  ठीक है  ।  लेकिन  शरीर कभी  ऐसी  कोई  परिस्थिति

 पैदा  हो  जाये  कि  ईसाई  wa  के  मूल  उसके  जीवन-दर्शन का  प्रदान  ही  खड़ा  हो  तो  ?

 माननीय  मित्र  की  पार्टी  का  भी  एक  अरपना  जीवन-दर्शन  हैं  ।  कई  कैथोलिकों का  विचार  है  कि  कथ्य

 निगम को  विचार-धारा  जिस  जीवन-दर्शन को  लेकर  चलती  वह  उनके  राजनैतिक ही  धार्मिक

 हितों  के  भी  विरुद्ध  क्योंकि  वहू  जोवन-दिन  अन्तःकरण  के  विरुद्ध

 wa  set  यह  है  कि  कैथोलिक  ने  किया  क्या  है
 ?

 जितने  भी  उदाहरण  दिये  गये  हे  उनसे

 यही  पता  चलता  है  कि  उन्होंने  कुछ  निदेश  जारी  किये  ह  जिनमें  कैथोलिकों  को  कम्यूनिस्ट  उम्मीदवारों

 को  वोट  न  देने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  शोर  चुनावों के  उन्होंने निदेश  जारी  करके  कम्यूनिस्टों

 को  वोट  देने  वालों  को  बहिष्कृत  कर  दिया  या  ऐसा  ही  कुछ  किया  है  ।

 यह  स्पष्ट  है  कि  इन  कैथोलिक  पादरियों  ने  मतदाताओं  से  कांग्रेस  को  वोट  देने  के  लिये  नहीं

 कहा  था  ।  उन्होंने  केवल  इतना  कहा  था  कि  कम्युनिस्टों  को  वोट  न  दो  |

 pot  नाराजगी  fe  मेनन  यह  ग़लत  है  ।  त्रिवेन्द्रम  के  बिशप  ने  जिस  पत्र  में  बहिष्कृत

 +#  #  «+ करने  की  बात  कही  उसमें कहा  गया

 श्री  दातार  :  में  बता  रहा  हं  ।  माननीय सदस्य  के  उस  आदेश में
 कहा  गया  था

 कि

 जिन  कैथोलिकों  ने  रादेश  का  उल्लंघन  किया  है  उन्हें  बहिष्कृत  कर  दिया  जायेगा  |

 केरल  के  रोमन  कैथोलिकों  के  सामने  यही  परिस्थिति  थी  ।  कभी  हमें  उसके  राजनीतिक

 «  «  पहलू  से  सरोकार नहीं  ।
 wa  रहे  है

 कि
 यदि  कुछ  रोमन  कैथोलिकों  का  यह  विश्वास

 हो  कि

 कम्युनिस्ट  पार्टी  जो  कार्यवाहियां  कर  रही  है  ate  जिस  विचारधारा  का  अनुसार  कर  रही  है  वह

 उनके  TH  के  मूलभूत  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  तो  उन्हें  उसका  विरोध  करना  चाहिये  नही ं?

 इस  प्रश्न  पर  ठंडे  दिल-दिमाग  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 भारतीय  संविधान  ने  हमें  कुछ  भूलभूत  अधिकार  प्रदान  किये
 ये  भ्र धि कार  काफी

 समझ  कर  रखे  हें  ।

 यह  सही  है  कि  हमारा  राज्य  पुर्णतः  धर्म-निरपेक्ष है  ।  धर्म-निरपेक्षता का  मतलब  क्या  है  ?

 उसका  सब  से  पहला  मतलब  यह  है  कि  राज्य  को  सभी  दलों  या  समुदायों के
 सदस्यों

 के
 प्रति

 समान
 भाव

 रखना  चाहिये
 ।

 किसी  भी  धर्मं  को  ऊंचा  या
 या  हीर  या  श्रेष्ठ  नहीं  समझा  जाना

 अंग्रेजी
 में



 ई  aaa  चचा  परिसर  रोक  पादरी  संघ  १६  FEqo

 गतिविधि  पर  विधेयक

 हमारे  देश  में  कई  धम  लेकिन  सभी  धर्मावलम्बियो ंके  राजनीतिक या  नागरिक  झ्र धि कार

 समान  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  कुछ  wer  देशों  के  कुछ  उदाहरण दिये  थे  ।  हमारे  देश  में  तो  किसी  भी

 जाति  या  समुदाय  या  धर्म  का  अनुयायी  राष्ट्रपति  बन  सकता  है  ।  धर्म-निरपेक्षता का  यही

 सबसे  बड़ा  लाभ  है  |

 धूमें-निरपेक्षता
 की  दूसरी  बड़ी  ad  यह  है  कि  राज्य  का  भ्र पना  कोई  धम  नहीं है  ।.  इंगलैण्ड

 जेसे  देशों  की  हमारा  राज्य  किसी  भी  एक  धम  को  देश  का  संस्थापित धर्म  नहीं  aaa  |

 उनको  भांति  हम  ऐसा  कोई  विभेद  नहीं  करते  ।  मान्यता  तो  हम  सभी  धर्मों  को  देते  लेकिन  सरकार
 के  प्रशासन  का  अपना  कोई  ज  नहीं  है  ।

 इसी  सिद्धान्त  हमारे  धर्मे-निरपेक्ष  राज्य  ने  प्रत्येक  नागरिक  को  यह  भ्र धि कार

 प्रदान  किया  है  कि  वह  भ्रपनी  पसंद  के  किसी  भो  म  के  भ्र नू सार  श्राचरण कर सकता है कर  सकता  उसका  प्रचार

 कर  सकता है  ।  हमने इसी  तरह  धम  की  श्रेष्ठता या  धार्मिक  प्रपेक्षा  के  सिद्धान्त  प्रो  कम-निरपेक्षता

 के  सिद्धान्त--इन  दोनों  सिद्धान्तों  के  सोच  सामंजस्य  स्थापित  किया  है  ।

 एसी  परिस्थिति  किसी  चर्च  या  सामान्यतया  रोमन  कैथोलिकों  की  राजनीतिक

 गतिविधियों  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  चाहिये  या  नहीं  ?  माननीय  प्रस्तावक  ने

 दाऊद  की  एक  बड़ी  भौंड़ो  सी  परिभाषा  की  है  ।  उन्होंने  सरकार  के  पक्ष या  उसके  विपक्ष को  राजनीतिक

 माना है  ।  क्या  राजनीतिक  जीवन  धार्मिक  जीवन  के  बीच  विभेद  की  कोई  रेखा  खींची  जा

 सकती है  ?  धर्म  की  सामान्य  धारणा  है  कि  ध्  के  उच्चतम  सिद्धान्तों  को  हमारे  पूरे  जीवन  पर

 लागू  होना  चाहिये  ।  श्री  नागी  ar  शिकायत  है  कि  रोमन  कैथोलिक  धम  भ्र पने  अनुयायियों

 के  समूचे--जन्म  से  मृत्यु  पर्यन्त--जीवन  का  नियंत्रण  करता  का  काम  तो  यही  है  ।

 म  तो  कहता  हूं  कि  धर्म  का  उच्चतम  धर्म  का  सार-तत्व  आत्मा  की  उदारता  कौर

 समानता  पर  रित  होता  है  ।  मे  उच्चतम  धर्म  की  भावना  की  बात  कर  रहा

 दायिक  धर्मों  की  भावना  की  जो  प्यारे  धर्म  को  श्रेष्ठ  और  अरन्य  धर्मों  को  हीन  मानती है

 इसलिये  यदि  कोई  समुदाय  यह  महसूस  करता  है  कि  हित
 किसी

 दल  विशेष  के  भ्रमित  सुरक्षित

 नहीं
 तो  उसे  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  पक्ष  में  प्रचार  करना  चाहिये  या  नहीं  ?  कैथोलिकों

 ने  इससे  अ्रधिक  कुछ  नहीं  किंया  ।

 सही  स्थिति यही  है  ।  माननीय  प्रस्तावक  को  रसल  में  यह  बात  सता  रही  है  कि  वें  मतदाता ्र ों

 के  मत  प्राप्त  नहीं  कर  सके  ।

 म >पहले  बता  चुका  हुं  कि  मैं  चाहता  यह  हूं  कि  किसी  भी  धर्मं  के  अनुयायी  संगठित  रूप

 अपनी  संस्था  के  रूप  में  राजनीति  में  भाग  न  विशेषकर  विवादास्पद  राजनीति  में
 ।

 बात  बिल्कुल

 सही  माननीय  सदस्य  ने  उदाहरण  पेश  किये  हूँ  कि  कुछ  कैथोलिकों  को  बहिष्कृत  किया  गया

 है  ।  चुनावों के  पहले  प्रौढ़  उसके  बाद  के  कुछ  निदेशों  का  उदाहरण  देकर  इसे  सिद्ध किया  गया

 है  ।  '
 बहिष्कार  के  प्रदान  सिलसिले  में  हमें

 दो
 बातें  देखनी  चाहियें

 ।  पहली  यह  कि  यदि  किसी

 व्यक्ति का  व्यक्तिगत  ed  में  बहिष्कार  किया  गया  तो  अह  भारत  की  सामान्य  विधि  के  arta

 उसके  विरुद्ध  न्यायालय  की  शरण  ले  सकता  है  ।  बम्बई  नसे  कुछ  राज्यों  में  एक  विशेष  afta
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 गतिविधि  पर  विधेयक

 पारित  किया  गया  है  जिसके  अनसार  किसी  मठ  feat  का  महन्त  किसी  भी  झ्राधार  पर  झ्र पने  अनुयायी

 को  बहिष्कृत नहीं  कर  सकता  ।  इसलिये  कि  मठ  का  सदस्य  होना  केवल  एक  धार्मिक  नहीं
 उनके नागरिक  अ्रधिकार  भी  है  ।  गुजरात  में  ऐसे  बहिष्कार  के  कुछ  मामले हुए  थे  ।

 तुरन्त  बाद  बम्बई  सरकार  ने  यह  विधि  पारित  की  थी  ।

 हमारी  सामान्य  व्यवहार  विधि  के  अनुसार  बहिष्कृत  व्यक्ति  न्यायालय  की  शरण  ले  सैकता

 सकता है  ।  लेकिन  यदि  चुनावों  के  दौरान  में  कोई  बहिष्कार  किया  गया  तो  वह

 प्रभावਂ  डालना माना  जायेगा  ।  माननीय  प्रस्तावक ध्यान  से  सुनें  ।  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम

 की  धारा  १२३  के अन्तगं त  प्रभावਂ  की  परिभाषा  इस  प्रकार  की  गई  है  कि  कोई  व्यतीत

 किसी  उम्मीदवार  या  किसी  मतदाता  को  या  किसी  ऐसे  व्यक्ति  जिसमें  उम्मीदवार  या  मतदाता

 दिलचस्पी  रखता  होश  को  किसी  प्रकार  की  चोट  पहुंचाने  की  धमकी  जिसमें  सामाजिक  बहिष्कार

 करना  भ्र  जाति  या  श्षमदाय  से  निकालना  भी  शामिल  है  ।

 इसलिये  ऐसे  मामलों  में  की  जाने  वाली  शरारत  को  रोकने  के  लिये  भारतीय  विधि  की  व्यवस्था यें

 पर्याप्त  यदि  ऐसा  भ्रमित  प्रभाव  किसी  व्यक्ति  पर  डाला  गया  हो  तो  वह  न्यायालय  की  शरण

 ले  सकता है  ;  कौर  यदि  ऐसा  अनुचित  प्रभाव  बहुत  अधिक  व्यक्तियों  पर  डाला  गया  हो  तो  इसे

 सिद्ध  करके  चनावों  को  रह  कराया  जा  सकता  है  ।

 प्रदान  यह  उठता  है  कि  क्या  पूरे  कैथोलिक  चल  ने  ऐसा  कोई  अपराध  किया  है
 ?  माननीय

 प्रस्तावक  ने  इस  विधेयक  को  केवल  केरल  या  श्रीनगर  प्रदेश  तक  सीमित  नहीं  रखा  है  ।  मध्य  प्रदेश

 के  बारे में  तो  हमारे  सामने  कोई  स्पष्ट  प्रमाण  हे  ही  नहीं  ।  कभी  कल  ही  एक  माननीय  सदस्य

 ने  पूछा  था  कि  क्या  इन  दो  प्रतिवेदनों  के  संबंध  में  भारत  सरकार  को  कुछ  लिखा  गया  है  ।  उसके

 उत्तर  में  बता  दिया  गया  था  कि  बिलकुल  नहीं  ।  इसलिये  कुछ  छिट-पुट  समाचारों  के  आघार  पर

 ही  कुछ  नागरिकों  को  संविधान  द्वारा  प्रदत्त  अधिकारों  से  वंचित  कर  देना  अनुचित  होगा  ।  माननीय

 प्रस्तावक  ने  ए  सा  करने  का  जो  प्रस्ताव  रखा  है  वह  कुछ  राजनी  तिक  कारणों  से  ही  किया  है  ।  उन्हें

 निराशा  इस  बात  से  हुई  कि  एक  इतने  बड़े  समुदाय  ने  उनके  दल  को  सत्ता  से  उखाड़  दिया  है  ।

 यह  विधेयक  उस  समय  पुरःस्थापित  किया  गया  था  जब  केरल  राज्य  में  कम्यूनिस्ट  सरकार

 के  विरुद्ध  जोरों  से  प्रचार  चल  रहा  शायद  १३  जुलाई  को  यह  पुरःस्थापित  किया  गया  था  |

 इसके तीन  सप्ताह  राष्ट्रपति  को  राज्य  का  प्रशासन  अपने  हाथ  में  लेना  पड़  गया  था  ॥

 राज्य  की  परिस्थिति  इतनी  बिगड़  गयी  थी  ।

 फिर  माननीय  प्रस्तावक  भी  तो  यह  नहीं  कहते  कि  कैथोलिक  चचा  के  सभी  २०  लाख श्रनयायियों

 ने
 एक  ही  ढंग  से  काम  किया  था  ।  इसके  भी  कुल  दो  उदाहरण  दिये  गये  हे  ।  यह  नहीं  कहा  गया  है

 कि  लोगों  का  वास्तव  में  बहिष्कार  |
 किसी  समुदाय  विशेष

 के
 विरुद्ध  कोई  कदम  उठाने

 के

 लिये  पर्याप्त  भा घार  तो  होना  सबूत तो  हों  ।  संविधान के  अनुसार  किसी  भी  व्यक्ति

 या  संस्था  पर  तभी  प्रतिबन्ध  लगाये  जा  सकते  हैं  जब  कि  उसके  किसी  काम  का  अनौचित्य  सिद्ध

 हो  जाये  ।  लेकिन  उच्च  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  ये  विनियम  राजनीतिक  सक्रियता  के  समय  प्रयुक्त

 नहीं  किये  जा  सकते  भ्र ौर  न  राज्य  धर्म  की  फ़राड  में  विध्वंसकारी
 कार्यवाहियां  चलने  दे  सकती  है

 ।

 कुछ  दलों  या  व्यक्तियों  पर  टा  प्रभा  पड़ने के  कारण  एक  मदारी  को  तो  इन  भ्रषिकारों

 से  वंचित  नहीं  किया  जा  सकता
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 [
 श्री  दातार

 इस  विधेयक  में  सक्रियताਂ
 की

 जों  परिभाषा
 दी

 गई  उसके  sere तो  कामों

 में  विद्याथियों  के  साथ  किसी  राजनीतिक  विषय  पर  बात  करना  तक  कठिन  हो  जायेगा  ।  सरकार

 के  पक्ष  या  विपक्ष  की  बात  करना  राजनीतिक  सक्रियता  मान  ली  गई  है  ।

 अन्तःकरण  कौर  आस्था  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  प्रश्नों  को  संवैधानिक  तथा  शांतिपूर्ण  तरीके  से

 पेश  करने  की  भ्रनुमति  रहनी  चाहिये  ।  शांतिपूर्ण  ढंग  संविधान  की  ara  में  रहते

 प्रां दोलन  भी  किया  जा  सकता  है  ।

 इस  विधेयक  की  परिभाषा  मानकर  चलने  पर  तो  रोमन  कैथोलिक  स्कूलों  में  राजनीति के

 प्रोफेसर  भी  उनकी  अपनी  पसंद  के  नहीं  रखे  जा  सकेंगे  ।  यह  ग़लत है  ।  राजनीतिक  दलों  को

 का  सामना  करने  के  लिये  तैयार  रहना  उससे  डरना  नहीं  चाहिये

 कम्युनिस्ट  लोग  शौर  केरल  में  जनता  का  इसीलिये  प्राप्त  नहीं  कर  सके  कि  उनके  काम  के

 तरीक़  ग़लत  उनकी  विचारंधारा  त्रुटिपूर्ण  है  ।  उसके  लिये  wae  रोमन  कैथोलिकों  को  दोष  देना

 ग़लत  होगा  ।

 रोमन  कैथोलिक  लोग  केरल  कौर  प्रान्तर  से  बाहर  भी  तो  रहते  सभी  पर  ऐसा  प्रतिबन्ध

 लगाना  अनुचित  है  ।

 इसीलिये  मैं  समझता  हूं  कि  जब  तक  कोई  बहुत  ठोस  आधार  न  यथेष्ट  प्रमाण  न
 तब

 तक  किसी  ऐसे  धार्मिक  संगठन  को  विध्वंसकारी  कार्यवाहियों  के  लिये  उत्तरदायी  नहीं  कहा  जा

 सकता  उस  को  इतने  एक  महत्वपूर्ण  से  वंचित  नहीं  किया  जा  सकता  |

 इसीलिये  मेरा  अनुरोध  है  कि  यह  विधेयक  वापस  ले  लिया  जाये  ।  मैँ  जानता  हूं  कि  माननीय

 प्रस्तावक  इसे  वापस  नहीं  लेंगे  ;  पर  में  उन  से  air  करता  हूँ  कि  वह  इस  विधेयक  की

 के  गम्भीर  परिणामों  को  सोचें  ।  इसलिये  कि  ont  चल  कर  मुस्लिम  प्मुदाय थि  कौर  कभी  हिन्दू  समुदाय

 के  लिये  भी  ऐसे  विधेयक  लाये  जा  सकते  हें  ।  मेरी  सादिक  इच्छा  यही  है  कि  ये  सभी  समुदाय  रोमन

 कैथोलिकों  के  इस  सिद्धान्त  पर  ae  करें  कि  सभी  अपने  को  राजनीतिक  हितों  से  बिलकुल  ही  wert
 रखें  |

 उन्हें  इस  प्रकार  की  सक्रियता  में  तभी  पड़ना  चाहिये  जब  उन  के  श्रन्त:करण  की  आस्था  के  विरुद्ध

 कोई  चीज़  सामने  ।  तब  वे  लोगों  के  विचार  अपने  पक्ष  में  करने  के  लिये  शांतिपूर्ण  ate  वैधानिक

 से  प्रचार  कर  सकते  हें  ।

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  बम्बई  राज्य  ने  ताजिक

 बहिष्कार  केਂ  विरुद्ध  एक  अधिनियम  पारित  किया  था  ।  उस  की  आवश्यकता  तो  तभी  हुई

 जबकि  देश  की  सामान्य  विधि  में  इस  की  पूरी  व्यवस्था  नहीं  थी  ।  तौर  यदि  यह  सही  तो  फिर  प्रकेले

 बम्बई  ही  सारे  देश  के  लिये  ऐसी  व्यवस्था  क्यों  न  की  जाये ?  क्या  माननीय  मंत्री  बम्बई

 का  अधिनियम  को  या  संविधान  की  afar  से  परे  मानते  हे  ?

 दातार  कभी-कभी  विधानमंडल  अत्यधिक  water  या  सावधानी  रखने  के  विचार

 से  भी  कुछ  विधियां  पारित  करते  हें  ।  उस  का  मतलब  यह  तो  नहीं  होता  कि  की  सामान्य  विधियां

 अपर्याप्त  या  उन  में  वैसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  |

 सभापति  महोदय
 :

 सभा  को  काल्पनिक  प्रश्नों  पर  चर्चा  करने  की  श्रावव्यकता  नहीं
 ।

 मूल  ais  में
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 नागी  रेड्डी  मैंने
 माननीय  सदस्यों  ae  मंत्री  कें  भाषण  ध्यानपूर्वक

 सुने  हैं  ।  में  इस  विधेयक  को  वापस  लेने  का  उन  का  प्रन रो! च्च्ज  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं
 ।

 माननीय  मंत्री  ने  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  समझा  ही  नहीं  ।  यह  विधेयक  न  तो  कैथोलिकों

 के  विरुद्ध  है  शौर  न  कैथोलिक  wt के  ।  विरोध  तो  इस  बात  का  है  कि  wa
 एक  संगठित

 रूप
 में

 राजनीति में  हस्तक्षेप  करे  ।

 a  धार्मिक  उपदेशों  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  चाहता  ।  मुल्ला  या  विशप  लोग

 गत  रूप  से  शजनीति  में  भी  भाग  ले  सकते  हे  ।  लेकिन  वे  राजनीतिक  हितों  को  साधने  केਂ  लिये

 कामिक  संगठनों  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकते  ।  यही  चाहता  हूं  |

 म  हिन्दू  ५  कम्यूनिस्ट  भी
 ।

 कम्युनिस्ट  बनने  के  बाद  मैंने  हिन्दू  रीति  से  विवाह  कियाਂ

 पर  किसी  भी  पुजारी  ने  इस  पर  झ्रापत्ति  नहीं  की  ।

 लेकिन  कैथोलिक  we  उन  लोगों  को  अपने  धार्मिक  रीति-रिवाजों  केਂ  aaa  सामाजिक

 कृत्य  नहीं  करने  देता  जो  द्वारा  समथित  राजनीतिक  कार्यक्रम  या  दल  का  समर्थन  न  करते  हों  |

 क्या  यह  राजनीतिक  हस्तक्षेप  नहीं  है
 ?

 तब  फिर  धर्म-निरपेक्षता  कहां  रही
 ?

 मन्दिरों  को  भी  राजनीतिक  कार्यवाही  के  लिये  इस्तेमाल  किया  जाता  लेकिन  मन्दिर

 सार्वजनिक  सम्पत्ति  है  ।  पर  कैथोलिक  चचा  खुले  प्राम  एलान  करता  है  कि  जो  भी  व्यक्ति  एक  खास

 राजनीतिक  कार्य  में  सम्मिलित  होगा  उस  का  बहिष्कार  कर  दिया  न  उस  के  बच्चों का

 बपतिस्मा  किया  न  च  में  शादी-विवाह  करने  की  इजाजत  होगी  अर  न  उसे  दफनाने  वे

 समय  कोई  पादरी  जायेगा  |  क्या  यह  धार्मिक  हस्तक्षेप  एक  तानाशाही  नहीं  है
 ?

 माननीय  मंत्री  शायद  यह  भूल  गये  हं  कि  बिशप  मैरियट  ste  ने  न्यायालय में  गवाही  देते

 हुए  कहा  था  कि  यदि  पोप  ऐलान  कर  दें  कि  भारत  के  कैथोलिकों  को  प्रधान  मंत्री  नेहरू  के  पक्ष  में

 दान  नहीं  करना  तो  उस  का  पालन  करना  सभी  कैथोलिकों  का  परम  कत्तव्य  होगा  |  यह

 राजनीति  में  हस्तक्षेप  करना  नहीं  तो  क्या  है
 ?

 बात  बिलकुल  साफ  है  ।  श्रगर  कैथोलिक  ्

 facet  के  खिलाफ  तो  कल  कांग्रेस  के  खिलाफ  भी  हो  सकते  हें  ।  टाइम्स  श्राफ  इंडिया  के  एक

 चार  के  चुनाव  के  दिन  गिरजों  के  घंटे  बजाकर  कैथोलिकों  को  गिरजों  में  इकट्ठा  किया  गया

 था  site
 उन

 के  हाथों  में  बाइबिल  की  प्रतियां  पकड़ा  कर  उन  का  जुलूस  मतदान  के  स्थान  तक
 से

 | जाया गया  AT  |

 दातार  :
 क्या  श्राप  की  पार्टी  ने  इस  के  विरुद्ध  निर्वाचन  विधि  के  श्रांत  कोई  कार्यवाही

 की  है  ?

 श्री  नागी  रेड्डी  :

 हम  FAT  करें

 ?

 सरकार  को
 वाद

 देखना  चाहिये
 उस

 के  पास  झपना
 गुप्तचर  विभाग  मौजूद  है

 ।  समाचारपत्रों में  इस  के  सबूत  भरे  पड़े  हे  ।

 एक  दूसरा  उदाहरण  देखिये  ।  ४
 दिसम्बर  १९४८  को  बंगलौर  में  कैथोलिक  बिशपों  का  एक

 प्रतीत  भारतीय  सम्मेलन  हुआ  था  |
 इंडियन  एक्सप्रेस  के  समाचार  के  उसਂ  सम्मेलन  ने

 पचास  घण्टों  की  भ्र पनी  चर्चा  का  अधिकांश  समय  इस  बात  की  चर्चा  में  लगाया  शा  कि  भारत  को

 कम्यूनिज्म से  कितना  खतरा  है  1  जैसे  कि  यह  धर्मं  सम्बन्धी  कोई  विषय  ।

 मल
 wast  में

 329  (Ai)



 शुभ  लोक  प्रतिनिधित्व
 )  विधेयक नये  खण्ड  १६  १९६०

 रखा  जाना
 ः

 fat  यदि  वे  महसूस  करते  हूँ  कि  कम्युनिज्म  उन  के  धर्म  के  मूलभूत  सिद्धान्तों  के

 विरुद्ध  तो  क्या  वे  उस  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ?

 att  नागी  रेड्डी
 :

 तब  फिर  उन्हें  एक  राजनीतिक  दल  के  रूप  में  सामने  भराना  चाहिये  ।  मुस्लिम

 लीग  जिस  ढंग  से  खुल  कर  सामने  थी  ।

 के  २  RENE  के  अंक  का  एक  समाचार  देखिये  |  चर्च  के  घंटे  बज  उठे

 लोग  बाढ़  में  कराई  नदी  के  पानी
 की

 तरह  चार  कुदालियां  वग़ैरह  लेकर  इकट्ठे  होने

 लगे
 |

 सरकार  को  इस  की  जानकारी  नहीं  है
 ?

 '
 दीपिकाਂ  तो  कैथोलिकों  की  भ्र पनी  ara  है  ।

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  ने  दीपिकाਂ  की  प्रति  पटल  पर

 उस  का  उल्लेख a  किया  जाये  नहीं  रखी
 इसलिये

 श्री  मशियंगाडन  :  कैथोलिक  पत्रिका  नहीं  है  ।

 श्री  नागी  रेड्डी  सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  वह  धर्म  को  इस  प्रकार  संगठित  रूप  में

 नितिन  हस्तक्षेप  न  करने  दे  ।  हिन्दू  oe  संगठित  होते  हुए  इस  तरह  का  हस्तक्षेप  नहीं  करता  |

 कैथोलिक  चर्चे  की  यह  प्रवृत्ति  देश  के  लिये  बड़ी  खतरनाक  है  ।  कल  वह  दूसरी  पार्टियों  के  विरुद्ध

 इस  प्रकार  खड़ा  हो  सकता  है  |  इसलिये  मैँ  इस  विधेयक  को  वापस  नहीं  लेता  |

 महोदय  पीठासीन

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 fume  महोदय
 :

 प्रशन  यह  है
 :

 की  कैथोलिक  चर्चों  के  राजनी  तिक  प्रयोजनों  के  लिये  में  लाने  तथा  कैथोलिक

 चर्चे  के  पादरियों  के  राजनी  तिक  कार्यों  में  भाग  लेने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाले  विधेयक

 पर  विचार किया  जाये  ी

 जो  माननीय सदस्य  इस  के  पक्ष  में  ५  स्थानों  पर  खड़े  हो  जायें  \—Tet F Hat में  केवल

 सदस्य  हें  |

 जो  माननीय  सदस्य  इस  के  विपक्ष  में  wet  स्थानों  पर  खड़े  हो  जायें  —farqai  में

 भारी  बहुमत  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व
 विधेयक

 औ  ल  go  विट्रलराव  :
 मै  प्रस्ताव करता  हूं  :

 सकी  लोक  प्रतिनिधित्व  PEYR  में  भ्र प्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 ,  विचार  किया  जाये  ी
 ————

 मूल  अंग्रेजी
 में



 २७  १८८२  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  नये  खण्ड  ७  YYOR

 रखा  जाना

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  है  कि  मूल  विधेयक  की  धारा  ७  का  नये  खण्ड  इक  के  द्वारा  संशोधन

 किया  जाय  जिससे  कि  यदि  मतदाताओं  को  अपने  प्रतिनिधि  पर  अविश्वास  हो  जाय  तो  उसको  वापस

 बुला  लिया  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  में  मेरा  उद्देश्य  यह  है  कि  जनता  की  सही  इच्छ  कायम रहे  ।  इसलिये

 मैंने  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की  है  कि  यदि  कोई  प्रतिनिधि  जनता  का  विश्वास  खो  देता  ह  तो

 उसे  जनता  के  प्र तव घि त्व  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं है  ।  मतदाता ग्र ों  को  यह  करने  का

 कार  दिया  जाय  कि  वे  उसे  वापस
 सक

 ।
 और

 उसके  स्थान  पर  दूसरा  प्रतिनिधि
 मे  ज  रुकें

 मेर  विचार  से  यदि  कोई  प्रतिनिधि  wea  मतदाताओं  का  सही  तरीके  से  प्रतिनिधित्व  नहीं  कर  सविता

 dar  भ्रपने'बरित्र  या  कार्यों  से  उनकी  इच्छाओं  का  विरोध  करता  हूँ  तो  उसे  प्रतिनिधि  बने  रने

 का  कोई  भ्र धि कार  नही ंहै  ।  यह  व्यवस्था  भारत  के  संविधान  के  लिये  कोई  नई  नहीं है  ।  रूस  कौर

 रिका  के  संविधान  में  भी  इस  तरह  का  उपबन्ध है  TAT  में  स्वी  टजरलैण्ड
 के  संविधान  तथा  युद्ध  कालीन

 जमाने  में  न  केवल  निर्वाचित  प्रतिनिधि  को  ही  वापिस  बुलाने  का  उपबन्ध है  अ्रपितु  पूरण  विधान  सभा

 यहां  तक  कि  राष्ट्रपति  भी  वापस  बुलाया  जा  सकता  था  |

 यह
 तक  करना  गलत  है  कि  लोग इस  शक्ति  का  दुरुपयोग  करने  लगेंगे

 |  दुरुपयोग  को

 रोकने  के  लिये  ही  मैंने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  निर्वाचित  प्रतिनिधि  को  वापस  बुलाने  के  लिये कम
 से

 कम  दो  तिहाई  बहुमत  से  विरोधी  उम्मीदवार  की  विजय  होनी  झ्रावश्यक  है  ।  इससे  इस  व्यवस्था  का

 सरलता  से  दुरुपयोग  नहीं  होने  पायेगा  |

 हमारे  यहां  कुड  लोग  रसे  भी  हैं  जो  गिरिगिट  की  तरह  रंग  बदलते  हैं  वे  जिस  दल  के  राजनीतिक

 उम्मीदवार  के  रूप  में  चुने  जाते  हैं  वे  उसे  छेड़  कर  दूसरे  दल  को  अरपना  लेते  हैं  ।  ऐसे  नंगों  को  प्रतिनिधि

 बने  रहने
 का

 कोई  नहीं  है  ।  मै  एक  ऐसे  व्यतीत  को  जानता  हूं  जिसने  तीन
 वर्षों

 की
 रवि

 में

 ६  बार  राजनैतिक  दल  बदले  हैं  जब  उस  व्यक्ति  से  उस  राजनैतिक  दल  जिसने  उसे  उम्मीदवार

 खड़ा  किया  बनावटी  लड़ने  के  लिये  कहा  तो  उसने  अस्वीकार  कर  दिया  |  पश्चिम  बंगाल  के

 एक  मन्त्री  ने  दूसरे  मं  त्री  पर  भ्रष्टाचार  का  आरोप  लगाया  तदनन्तर  उसने न  कैद ल
 मन्त्री  पद  से  स्तीफा

 दे  दिया  अपितु  उस  दल  को  सदस्यता  से  भी  इस्तीफा  दे  दिया  तथापि  जब  उसने  चुनाव  लड़ा  तो

 काफी  बहुमत  से  उसकी  विजय  हुई  ।  तथापि  जिस  मन्त्री  पर  भ्रष्टाचार  का  आरा  रोप  लगाया  था  उसने
 '

 पद  त्याग  नहीं  किया  यदि  उसके  मतदाताश्रों  को  अपने  प्रतिनिधि  को  वापस  बुलाने  का  श्रमिक  होता

 तो  उसे  अवश्य  वापस  बुला  लिया  जाता  ।

 यदि  प्रतिनिधियों  को  वापस  बुला  a  का
 का

 नूनी  अधिकार  प्राप्त  होता  केरल  की  जनता

 उन  चार  या  पांच  निर्वाचन  क्षेत्रों  से  उन  प्रतिनिधियों  को  वापस  बुला  सकती  थी  जहां  उनका

 निधियों  पर  अ्रविदवास  था  ।  इस  प्रकार  सारी  विधान  सभा  भंग  न  करनी  पड़ती  शौर  न  राष्ट्रपति  को

 वहां  का  शासन  भार  सम्भालना  पड़ता ।

 इस  प्रकार
 यदि  हम  मतदाताओं  को  अवधि  के  पूर्वे  प्रतिनिधियों  को  वापस  बुलाने  का

 कार  दे  देवें  तो  इससे  संसद  तथा  विधान  सभाई  सदस्यों  में  झपने  कर्तव्यों  के  प्रति  जागरुकता  बड़ेगी  ।

 वे  अपने  मतदाता ग्र ों  की
 सेवा  लगन

 से  करेंगे  उन  पर  जाये  दिन  एक  दल  को  छोड़ कर  दूसरे दल
 में  जाने

 पर  प्र्तबन्थ  लगेगा  तथा
 इस  प्रकार  दलबन्दी  की  भावना  पर  रो

 क
 लेंगी  ।



 ALOV  संविधान  विधेयक  १६  १९६६०

 इस  विधेयक  को  राज्य  सभा  में  श्री  भूपेश  गुप्त  ने  प्रस्तुत  किया  था  ।  मन्त्री  महोदय  तथा  सदस्यों
 ने  यद्यपि  इस  विधेयक  का  विरोध  निया  तथापि  वे  कोई  ठोस  तक॑  नहीं  रख  पाये  |  इस  सम्बन्ध  में
 घान  सभा  में  भी  चर्चा  हुई  शी  तथा  श्री  के

 ०
 टी

 ०  शाह  ने  इसके  समर्थन  में  जोरदार  तक  पेश  किये  थे

 तथापि  के  कारण  उनकी  विजय  नहीं  हो  सकी  ।  यदि  श्राप  चाहते  हैं  कि  देश  में  लोक
 तथ्यात्मक

 प्रणाली  को  बल  मिले  कौर  जनता  के  प्रतिनिधि  अपने  कर्तव्यों  के  प्रति  सचेते  रहें  तो  अ्रापको

 चाहिये  कि  मतदाताझों  को  अपने  प्रतिनिधियों  को  उनकी  अवधि  से  पूर्व  बुलाने  का  अघिकार  दिया
 जाय  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रस्ताव

 प्रस्तुत  त  ।

 fat  जयपाल  सिह  पश्चिम-रक्षित-श्रनुसुचित  :  मैं  इस  जटिल  विधेयक का
 सम्मेलन  करता  मैं  निश्चयपूर्वक  नहीं  कह  सकता हूं

 कि  यह  विधेयक  संविधान  के  प्रतिकूल है  या  नहीं
 तथापि  क्योंकि  यह  विधेयक

 ह्म  हो  गया  है  संविधान  के  अनुकूल  ज्ञात  होता  है  ।  1... अरत: म मैं  इसी

 बाधा  पर  तके  करूंगा  |

 जो
 लोग  एक  दल  को  छोड़  कर  दूसरे  दल  में  सम्मिलित  हो  जाते  हैं  उनका  मामला  स्पष्ट

 तथापिं  उन  लोगों  का  क्या  होगा  जो  कि  स्वतन्त्र  उम्मीदवारों  के  रूप  से  चुने  जाते  हैं  तथा  चुन  लिये  जाने

 के  पश्चात  वे  मतदा  तारों  का  उचित
 तरीके

 से  प्रतिनिधित्व नहीं  करते  हैं  बैठे  रहते

 ऐसे  प्रतिनिधियों  को  वापस  बुलाने  यहां  तक  कि  उन्हें  उनके  कार्यों
 के  लिये  उचित  दण्ड  देने  की

 व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  अघिकांश  यह  होता है  कि  उम्मीदवार  मत  प्रप्त  करने  के  लिये  झूठे  वचन  देते

 हैं
 कौर  एक  बार  चुन  लिये  जाने  पर  पांच  वर्ष  के  लिये  चुपचाप बैठ  जाते  है  ।  कोई  ऐसा  उपबन्ध

 होना  चाहिये  जिससे  इसका  उपचार  किया  जा  सके  ।

 तथापि  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मेरा  व्यक्तिगत  मत  यह  है  कि  प्रस्तावक  महोदय  इसे

 हाल  वापस  ले  लें  |  नत्परचात् च्  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करे  साथ  ही  मेरा  सुझाव

 हैं
 कि  दो  तिहाई  बहुमत  की  जो  शर्ते  रखी  गई  है  वह  वापस  ले  ली  जाय  अन्यथा  विधेयक  का  प्रयोजन

 ही  झाड़न  हो  जायगा  ।  तीसरा  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  उम्मीदवार  at  अपने  व्यवितगत  मत  को  बदलने

 का  प्रति  कार  होना  चाहिये  तथापि  उसे  चाहिये  कि  वह  सम्पूर्ण  मतदाताओं  के  मत  को  बदलने

 का  प्रयत्न  करे  ।  केवल  इस  कारण  कि  कोई  प्रतिनिधि  झपने  सिद्धातों  में  परिवर्तन  कर  देता  है

 मतदाताश्रों  को  उसे  वापस  बुला  लेने  का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ।  सम्भव है
 कि  देश  की  स्थिति

 को  देख  कर  उसे  झपने-सिद्धान्त  बदलने  |

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  भाषण  अगली  बार  जारी  रखें  ।

 संविधान  संशोधन  विधेयक

 श्री  ao
 ato  भट्टाचायें  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान
 में  अ्ग्रतर  संशोधन  करने  वाले विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 श्रीमती
 दी  जाये  ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 अनुमति  दी  जाय  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 pon  च०  का०  भ्रष्टाचार :  में  विधेयक  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 Oe es  जा

 कार्य-मंत्रणा  समिति

 पचासवां  प्रतिवेदन

 श्री  जयपाल  सिंह  पदिचिम-रक्षित-प्रनूसूचित ख़ादिम  जातियां  :
 में  कायें  मंत्रणा  समिति

 नका  पचासवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हुं  ।

 इसक  पश्चात्  लोकसभा  सोमवार  १८  2h R0/RE  १८८२  क

 बजे
 तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।
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 मंत्रियों द्वारा  वक्तव्य  जुन  ६-२७

 (2)  वैदेशिक-कायम  उपमंत्री  लक्ष्मी  ने  चीनी  भारतीय

 सीमा  विवाद  के  बारे
 में

 तारांकित
 प्रश्न  संख्या  १४३०  के  अनुपूरक

 प्रशन के  १२  28G0 Hl faq को  दिये  गये  उत्तर  को  शुद्ध  करने  के  लिये

 एक  वक्तव्य दिया

 (२)  वैदेशिक-किये  मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  ato  ने

 उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  में  प्राइवट  कारखाने  के  बारे  में  श्री

 हेम  ब्या  के  तारांकित  संख्या  CLE  के  अनूपूरक प्रदान  के
 १७

 (Reo  को  दिये  गये  उत्तर  को  चक  करने  के  लिये  एक  वक्तव्य

 दिया  ।

 झन दानों  की  .  PO-NV

 वित्त  मंत्रालय  की  waar  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  श्रम्रेतर  चर्चो

 हुई  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई
 ।

 जेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक--पुरस्थापित  ५४  ३४-७०

 १)  श्री  झ०  उठ  तारिक  का  वेतन  की  अधिकतम  सीमा

 क्षेत्र  १९६६०  ।

 (२)  श्री  चपल कान्त  भट्टाचार्य  का  संविधान  LE{o

 २४३  का  संशोधन )



 संडे  है  क  L

 विषय
 पृष्ठ

 बर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक--श्रस्वीकृत  ४५७१-७२

 श्री  नागी  रेड्डी  के  कैथोलिक  चर्चे  परिसर  कौर  पादरी  संघ  afq-

 विधि  पर  प्रतिबन्ध  )  विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर

 चर्चा  पारी  हुई  ।  कुछ  चर्चा  के  बाद  श्री  नागी  रेड्डी  ने  वाद-विवाद  का

 उत्तर  दिया  कौर  प्रस्ताव  ग्र स्वीकृत  हुआ  |

 बेर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक--विचाराधीन  XY  ७

 जीत  बन  विट्रुल राव ने प्रस्ताव राव  ने  प्रस्ताव  किया  कि  लोक  प्रतिनिधित्व
 (seh)

 PERE  धारा  ७क  का  रखा  पर  विचार  किया

 ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 ata  मंत्रणा  समिति  का  चतिवेदन--उपस्थापित  ROK

 पचासवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 १८  REKO/RE  शिल्प  के  कार्यावलि

 fra  मंत्रालय  की  अ्रनुदानों  को  मांगों  पर  awa  चर्चा  मतदान

 शर  श्रणुदक्ति  ad

 तथा  उपराष्ट्रपति  के  सचिवालयों की  मांगों  पर  मतदान  |


